
नई दिल्ली। देश की सियासत एक बार 
फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां 
जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक 
आरोप-प्रत्यारोप आमने-सामने दिखाई दे 
रहे हैं। Enforcement Directorate 
यानी ईडी ने एक साथ कई बड़े शहरों में 
छापेमारी करते हुए राजनीतिक परामर्श 
फर्म Indian Political Action 
Committee से जुड़े ठिकानों पर तलाशी 
अभियान चलाया है। यह कार्रवाई दिल्ली, 
बेंगलुरु और हैदराबाद में एक साथ की गई, 
जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज 
हो गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा 
चुनाव की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस 
कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है 
और इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी 
देखने को मिल सकते हैं।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार यह 
तलाशी अभियान कुछ अधिकारियों और 
उनसे जुड़े परिसरों को लेकर किया गया 
है, जिन पर वित्तीय अनियमितताओं और 
अन्य संदिग्ध लेनदेन से जुड़े मामलों की 
जांच चल रही है। हालांकि एजेंसी की ओर 
से अभी तक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक 
नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है 

कि यह कार्रवाई पहले से चल रही जांच 
का ही विस्तार है। इस पूरे घटनाक्रम ने 
एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है 
कि क्या जांच एजेंसियों की सक्रियता केवल 
कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे 
राजनीतिक समय और रणनीति भी भूमिका 
निभा रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी ने 
आठ जनवरी को कोलकाता में I-PAC 
के दफ्तर और फर्म के प्रमुख Prateek 
Jain के आवास पर छापेमारी की थी। 
सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई 
लगभग 9 घंटे तक चली थी, जिसके बाद 
राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल 
देखने को मिली थी। उस समय हालात 

इतने संवेदनशील हो गए थे कि 
Mamata Banerjee खुद मौके पर 
पहुंच गई थीं और उन्होंने इस कार्रवाई 
को लेकर कड़ा विरोध जताया था। 
उनका यह कदम स्पष्ट संकेत था कि 
इस पूरे मामले को केवल जांच तक 
सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह 
राजनीतिक टकराव का भी रूप ले 
चुका है।
उस छापेमारी के बाद एक और 
विवाद सामने आया था, जब प्रतीक 

जैन के परिवार ने ईडी पर घर से जरूरी 
दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया। 
उनकी पत्नी ने Shakespeare Sarani 
Police Station में शिकायत दर्ज कराई 
थी, जिसमें कहा गया था कि तलाशी के 
दौरान कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब हो 
गए। इस आरोप ने पूरे मामले को और 
अधिक जटिल बना दिया, क्योंकि इससे 
जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल 
उठने लगे।
इसके बाद यह विवाद केवल राज्य स्तर 
तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मामला 
Supreme Court of India तक पहुंच 
गया। आरोप लगाए गए कि पश्चिम बंगाल 

सरकार के कुछ अधिकारियों ने ईडी की 
कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। 
इस घटनाक्रम ने केंद्र और राज्य के बीच 
टकराव की स्थिति को और अधिक स्पष्ट 
कर दिया, जिससे यह मामला कानूनी और 
राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन 
गया।
अब एक बार फिर दिल्ली, बेंगलुरु और 
हैदराबाद में एक साथ हुई छापेमारी ने इस 
पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र 
बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का 
मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी 
माहौल के बीच इस तरह की कार्रवाई का 
सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ 
सकता है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल 
इसे केंद्र सरकार द्वारा दबाव बनाने की 
कोशिश बता सकता है, वहीं दूसरी ओर 
विपक्ष इसे कानून के तहत की जा रही 
आवश्यक कार्रवाई के रूप में पेश करेगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक 
गरमाने वाला है। जांच एजेंसी अपनी 
कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता 
रही है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-
अपने नजरिए से देख रहे हैं। 

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी 
सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है 
और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री Amit 
Shah ने राज्य में 15 दिनों तक लगातार 
प्रवास करने का ऐलान कर सियासी 
समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। 
गुरुवार को आयोजित एक विशाल चुनावी 
रैली में उन्होंने न केवल पार्टी उम्मीदवार 
Suvendu Adhikari के समर्थन में 
माहौल बनाया, बल्कि भाजपा की जीत का 
एक ऐसा ‘आसान तरीका’ भी पेश किया, 
जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर 
दिया है। उनका यह बयान साफ संकेत 
देता है कि भाजपा इस बार बंगाल में सत्ता 
परिवर्तन को लेकर पूरी तरह आक्रामक 
रणनीति पर काम कर रही है।
अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत 
में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह लंबे 
भाषण देने के बजाय सीधे जनता से संवाद 
पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आने 
वाले 15 दिनों में वह बंगाल के अलग-
अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात 
करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और भाजपा 
के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। उन्होंने 
दावा किया कि वह पहले ही राज्य के 
लगभग हर हिस्से का दौरा कर चुके हैं 
और हर जगह एक ही भावना देखने को 
मिल रही है—मौजूदा सरकार के प्रति 
नाराजगी और बदलाव की तीव्र इच्छा।
रैली के दौरान शाह ने राज्य की कानून-
व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार, महिलाओं की 
सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोरदार 
तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया 
कि आम नागरिक रंगदारी और राजनीतिक 
हिंसा से परेशान हैं तथा उन्हें सुरक्षित 

और पारदर्शी शासन की जरूरत है। 
उन्होंने कहा कि भाजपा “सोनार बांग्ला” 
के निर्माण का सपना लेकर चल रही 
है, जिसमें विकास, रोजगार और सुरक्षा 
को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संदर्भ में 
उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi 
के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि 
केंद्र की नीतियों का लाभ राज्य को तभी 
मिल सकेगा, जब यहां भी भाजपा की 
सरकार बनेगी।
अपने भाषण में अमित शाह ने चुनावी 
रणनीति को बेहद सरल तरीके से समझाने 
की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा 
का लक्ष्य 170 सीटों तक पहुंचना 
है, लेकिन इसके लिए एक ‘आसान 
तरीका’ भी मौजूद है। उन्होंने भवानीपुर 
के मतदाताओं को संबोधित करते हुए 
कहा कि अगर वे सिर्फ एक सीट पर 
जीत सुनिश्चित कर दें, तो पूरे राज्य में 
बदलाव की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो 
जाएगी। यह बयान राजनीतिक दृष्टि से 

काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 
भवानीपुर सीट को मुख्यमंत्री Mamata 
Banerjee का मजबूत गढ़ माना जाता 
है।
अमित शाह ने अपने भाषण में ममता 
बनर्जी पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने 
कहा कि पिछले चुनाव में भले ही तृणमूल 
कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन 
ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम में सुवेंदु 
अधिकारी से हार गई थीं। उन्होंने दावा 
किया कि इस बार जनता पूरे राज्य में 
बदलाव के मूड में है और ममता बनर्जी 
को न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि उनके 
अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी हार का सामना 
करना पड़ सकता है।
इस दौरान शाह ने मतदाताओं में व्याप्त 
भय की भावना को दूर करने की भी 
कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों 
को यह आशंका है कि वे मतदान के 
दिन वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इस 
बार किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 

उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया को बाधित करने की किसी भी 
कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा और 
हर मतदाता को अपने अधिकार का प्रयोग 
करने का पूरा अवसर मिलेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अमित 
शाह का यह 15 दिवसीय प्रवास केवल 
चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि एक व्यापक 
रणनीतिक अभियान है। इसके जरिए 
भाजपा न केवल संगठन को मजबूत करने 
की कोशिश कर रही है, बल्कि जमीनी 
स्तर पर मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ 
भी बढ़ाना चाहती है। खासतौर पर उन 
क्षेत्रों में, जहां पार्टी को अभी और मजबूती 
की जरूरत है, वहां इस तरह के दौरे 
निर्णायक साबित हो सकते हैं।
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस भी पूरी ताकत 
के साथ मैदान में है और दोनों दलों के 
बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 
ऐसे में अमित शाह का यह आक्रामक रुख 
और ‘एक सीट से बदलाव’ का फॉर्मूला 
चुनावी माहौल को और अधिक दिलचस्प 
बना रहा है।
कुल मिलाकर, बंगाल का यह चुनाव 
केवल सत्ता परिवर्तन का संघर्ष नहीं, 
बल्कि विचारधाराओं और रणनीतियों की 
भी लड़ाई बन चुका है। अमित शाह का 
15 दिन तक राज्य में रहना और लगातार 
रैलियां करना इस बात का संकेत है कि 
आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला 
और भी तेज होने वाला है। अब यह 
देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता 
इस राजनीतिक रणनीति को किस तरह 
से स्वीकार करती है और अंततः चुनाव 
परिणाम किस दिशा में जाते हैं।

तेहरान। पश्चिम एशिया में तेजी से 
बदलते हालात के बीच ईरान को 
एक और बड़ा सैन्य झटका लगा है। 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) की फतेहिन स्पेशल 
यूनिट के कमांडर Mohammad 
Ali Fathalizadeh की मौत की 
पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने की है। 
बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को हुए 
हमलों के दौरान वह मारे गए। ईरान ने 
इस पूरे संघर्ष को “रमजान का युद्ध” 
बताते हुए उन्हें “शहीद” घोषित किया 
है, जो यह दर्शाता है कि यह टकराव 
अब केवल सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक 
और भावनात्मक स्तर पर भी गहराता जा 
रहा है।
फतेहिन यूनिट, IRGC की उन विशेष 
इकाइयों में शामिल मानी जाती है, जिन्हें 
सबसे उन्नत और कठिन सैन्य प्रशिक्षण 
दिया जाता है। इस यूनिट के जवानों 
को अक्सर ऐसे मिशनों के लिए तैयार 
किया जाता है, जहां उच्च जोखिम, गुप्त 
ऑपरेशन और रणनीतिक हस्तक्षेप की 
जरूरत होती है। यह यूनिट पहले भी 
सीरिया जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सक्रिय 

रह चुकी है, जहां ईरान ने अपने प्रभाव 
को बनाए रखने और सहयोगी सरकारों 
को समर्थन देने के लिए सैन्य उपस्थिति 
दर्ज कराई थी। ऐसे में इसके कमांडर की 
मौत केवल एक व्यक्ति की क्षति नहीं, 
बल्कि एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता के 
कमजोर होने का संकेत भी है।
यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब 
ईरान, United States और Israel 
के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचता 
दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में 
लगातार हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और 
गुप्त ऑपरेशनों की खबरें सामने आती 
रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस 
तरह के लक्षित हमले ईरान की सैन्य 
नेतृत्व क्षमता को कमजोर करने की एक 
रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे 
उसकी ऑपरेशनल ताकत और निर्णय 
लेने की क्षमता प्रभावित हो।
दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब 
ईरान के किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी 
को इस संघर्ष में निशाना बनाया गया 
हो। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह 
में IRGC नौसेना प्रमुख Alireza 
Tangsiri के मारे जाने की खबर ने 

भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा 
दी थी। इसके अलावा बसीज फोर्स के 
प्रमुख Gholamreza Soleimani 
भी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। 
लगातार हो रहे इन हमलों से यह साफ 
संकेत मिलता है कि ईरान के सैन्य ढांचे 
के शीर्ष स्तर को व्यवस्थित तरीके से 
निशाना बनाया जा रहा है।
इन घटनाओं का असर केवल सैन्य 
स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका 
व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव भी पड़ रहा 
है। ईरान के भीतर जहां इन कमांडरों को 
“शहीद” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा 
है, वहीं इससे जनता के बीच भावनात्मक 
उबाल भी देखने को मिल रहा है। दूसरी 
ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह घटनाक्रम 
पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बड़े 
संघर्ष की आशंका को और बढ़ा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के 
लगातार नुकसान से ईरान को अपनी 
सैन्य रणनीति और सुरक्षा ढांचे में बड़े 
बदलाव करने पड़ सकते हैं। वरिष्ठ 
अधिकारियों की मौत से न केवल नेतृत्व 
में कमी आती है, बल्कि रणनीतिक 
निरंतरता भी प्रभावित होती है। हालांकि, 

IRGC जैसी संगठित और वैचारिक रूप 
से मजबूत संस्था के लिए यह भी संभव 
है कि वह इन नुकसानों को “प्रेरणा” के 
रूप में इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क को 
और सक्रिय करे।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा 
सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष अब 
और व्यापक रूप लेगा। जिस तरह से 
लगातार उच्च पदस्थ अधिकारियों को 
निशाना बनाया जा रहा है, उससे यह 
संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय 
में टकराव और तीव्र हो सकता है। यदि 
कूटनीतिक स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं 
हुई, तो यह क्षेत्र एक बड़े युद्ध की ओर 
भी बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक 
राजनीति, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय 
सुरक्षा पर पड़ेगा।
फिलहाल, Tehran में शोक और तनाव 
का माहौल है, जबकि पूरी दुनिया की 
नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे ईरान 
इस घटना का जवाब किस तरह देता है। 
यह स्पष्ट है कि यह केवल एक घटना 
नहीं, बल्कि एक बड़े और जटिल संघर्ष 
की कड़ी है, जिसके दूरगामी परिणाम हो 
सकते हैं।
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चुनावी सरगर्मी के बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई, 
I-PAC पर देशभर में छापे से सियासत गरमाई

विदेशों में बेहतर भविष्य और आर्थिक 
स्थिरता की उम्मीद लेकर जाने वाले 
भारतीय श्रमिकों के लिए हालात 
लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। 
हाल ही में संसद में पेश किए गए 
आंकड़ों ने इस कड़वी सच्चाई को 
उजागर किया है कि विदेशी धरती 
पर हर दिन औसतन 20 से अधिक 
भारतीय श्रमिक अपनी जान गंवा रहे 
हैं। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने 
वाला है, बल्कि उन लाखों परिवारों 
की पीड़ा को भी दर्शाता है, जिनकी 
आजीविका इन प्रवासी कामगारों पर 
निर्भर करती है।
राज्यसभा में सरकार की ओर से 
दिए गए लिखित जवाब में Kirti 
Vardhan Singh ने बताया कि 
वर्ष 2021 से 2025 के बीच कलु 
37,740 भारतीयों की विदेशों में 

मृत्यु हुई है। यह संख्या अपने आप 
में एक गंभीर संकेत है कि विदेशों में 
काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की 
सुरक्षा और जीवन परिस्थितियों को 
लेकर अब भी कई सवाल अनुत्तरित 
हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन 
मौतों के कारणों का विस्तृत विवरण 
उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे 
समस्या की वास्तविक जड़ तक 
पहुंचना और भी कठिन हो जाता है।
इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण 
करें तो एक अस्थिर और बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति सामने आती है। वर्ष 2021 
में 8,234 मौतें दर्ज की गईं, जो इस 
अवधि की सबसे अधिक संख्या है। 
इसके बाद 2022 में थोड़ी गिरावट 
आई और आंकड़ा 6,614 तक पहंुचा, 
लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक 
नहीं टिक सकी। 2023 में मौतों की 

संख्या फिर बढ़कर 7,291 हो गई, 
2024 में यह 7,747 और 2025 में 
7,854 तक पहंुच गई। यह लगातार 
बढ़ती प्रवृत्ति इस बात का संकेत है 
कि समस्या अभी भी नियंत्रण से बाहर 
है और इसके समाधान के लिए ठोस 
और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत 

है।
इन मौतों का सबसे बड़ा केंद्र खाड़ी देश 
हैं, जहां भारतीय श्रमिक बड़ी संख्या में 
रोजगार के लिए जाते हैं। आंकड़ों के 
अनुसार, कलु मौतों में से 86 प्रतिशत 
से अधिक मामले इन्हीं देशों से जुड़े 
हैं। United Arab Emirates में 

12,380 और Saudi Arabia में 
11,757 मौतें दर्ज की गईं, जो सबसे 
अधिक हैं। इसके अलावा Kuwait 
(3,890), Oman (2,821) और 
Qatar (1,760) में भी बड़ी संख्या 
में भारतीय श्रमिकों की मौत हुई है। 
दक्षिण-पूर्व एशिया में Malaysia 
में 1,915 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 
अन्य देशों जैसे अमेरिका, सिंगापुर, 
नाइजीरिया और ब्रिटेन में अपेक्षाकृत 
कम मामले सामने आए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी 
देशों में अत्यधिक गर्मी, कठिन 
कार्य परिस्थितियां, लंबे कार्य घंटे, 
अपर्याप्त सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य 
सुविधाओं की कमी इन मौतों के पीछ े
प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि, 
आधिकारिक तौर पर इन कारणों की 
पुष्टि न होना स्थिति को और अधिक 

गंभीर बना देता है। यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि कई मामलों में श्रमिकों 
को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं 
मिल पाती, जिससे छोटी समस्याएं भी 
जानलेवा साबित हो जाती हैं।
मौतों के अलावा, शोषण और 
दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतें भी एक 
बड़ा मुद्दा बनकर उभरी हैं। सरकार 
के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच 
भारतीय मिशनों को कलु 80,985 
शिकायतें प्राप्त हुईं, जो कार्यस्थल 
की खराब स्थितियों, वेतन न मिलने, 
पासपोर्ट जब्त किए जाने और मानसिक 
व शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित थीं। 
इन शिकायतों में United Arab 
Emirates सबसे आगे रहा, जहां 
से 16,965 शिकायतें दर्ज की गईं। 
इसके बाद कुवैत, ओमान और सऊदी 
अरब का स्थान आता है। मलेशिया 

और मालदीव जैसे देशों से भी बड़ी 
संख्या में शिकायतें सामने आई हैं, जो 
इस समस्या के व्यापक स्वरूप को 
दर्शाती हैं। सरकार का कहना है कि 
वह विदेशों में रह रहे भारतीयों की 
सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 
भारतीय दूतावास और मिशन संकट 
की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करते 
हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ 
मिलकर समस्याओं का समाधान 
निकालने का प्रयास करते हैं। इसके 
अलावा, भारत ने कई देशों के साथ 
श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय 
समझौते (MoUs) भी किए हैं। 
जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को कानूनी 
सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। 
फिर भी, जमीनी हकीकत यह है कि 
बढ़ती मौतें और शिकायतें इस ओर 

इशारा करती हैं कि इन प्रयासों के 
बावजूद कई गंभीर चुनौतियां अभी 
भी बनी हुई हैं। बेहतर निगरानी तंत्र, 
पारदर्शिता, श्रमिकों के लिए मजबूत 
सुरक्षा कानून और प्रभावी क्रियान्वयन 
की आवश्यकता अब पहले से कहीं 
अधिक महसूस की जा रही है।
यह आंकड़े केवल संख्या नहीं 
हैं, बल्कि उन हजारों परिवारों की 
कहानियां हैं, जो अपने प्रियजनों को 
बेहतर भविष्य के सपनों के साथ 
विदेश भेजते हैं, लेकिन कई बार 
उन्हें केवल दुखद समाचार ही वापस 
मिलता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता 
है कि इस मुद्दे को केवल आंकड़ों 
तक सीमित न रखकर, इसे मानवीय 
दृष्टिकोण से देखा जाए और ठोस 
समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास 
किए जाएं।

विदेशी धरती पर दम तोड़ते सपने: खाड़ी देशों 
में भारतीय श्रमिकों की मौतों ने बढ़ाई चिंता

ईरान को बड़ा झटका: स्पेशल यूनिट कमांडर 
की मौत, बढ़ते संघर्ष में सैन्य ढांचे पर असर

बंगाल में डेरा डालेंगे अमित शाह, ‘एक सीट से 
बदलाव’ का फॉर्मूला देकर साधा चुनावी निशाना
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संपादकीय

पिछले दिनों वाराणसी में मोबाइल चोरी के संदेह 
में एक किशोर की पीट-पीट कर हत्या करने की 
हृदयविदारक घटना सामने आई। घटना कानून 
व्यवस्था पर तो सवाल है ही, साथ ही भीड़ की 
बर्बरता की कहानी भी कहती है। क्या एक बच्चे की 
जिंदगी मोबाइल से सस्ती है? सवाल समाज की 
बढ़ती आक्रामकता पर भी है। एक ओर हम समाज में 
कानून का शासन चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कानून 
हाथ में लेकर किसी की भी जान लेने पर उतारू हो 
जाते हैं। निस्संदह, यदि किसी व्यक्ति की अपराध 
में शामिल होने की आशंका भी है तो उसे पुलिस को 
सौंपा जाना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 
होनी चाहिए। अराजक तरीके से मार-पीटकर किसी 
की हत्या कर देने का अधिकार भीड़ को कसैे मिल 
सकता है? सवाल ऐसी घटनाओं पर शेष समाज की 
उदासीनता का भी है। जब उस किशोर को पीटा जा 
रहा था तो आसपास से गुजरने वाले लोग क्यों उसे 
बचाने नहीं आए? हाल के दिनों में महज शक के 
आधार पर लोगों को मौत के घाट उतारने व घायल 
करने की घटनाएं आम हो गई हैं। यह हमारे समाज के 
लिये भी चिंता का विषय है क्योंकि निहित स्वार्थी तत्व 
अकसर निर्दोष लोगों को जाति व संप्रदाय के नाम पर 
अपने बहुलता वाले इलाके में शिकार बना लेते हैं। 
प्रश्न यह भी है कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं के 
बीच सरकारों की तरफ से जमीनी स्तर पर कारगर 
कदम उठाने की पहल क्यों नहीं होती? जाहिर बात 
है कि व्यक्ति विशेष को शक के आधार पर निशाना 
बनाने वाले लोगों में कानून का डर न के बराबर 
ही होता है। साथ ही आसपास के लोगों का महज 
तमाशबीन बना रहना भी भीड़ के अराजक व्यवहार 
को बढ़ावा देता है। वाराणसी की घटना में जिस तरह 
किशोर को घर से बुलाकर सड़क पर पीटा गया और 
लोग खामोश रहे, परेशान करने वाला घटनाक्रम ही 
है।
निश्चित रूप से भीड़ द्वारा संदेह के आधार पर किसी 
की हत्या करना, किसी भी सभ्य समाज के माथे पर 
कलंक जैसा है। ऐसे मामलों में पुलिस को भी अपना 
सूचना तंत्र मजबूत करने और संवेदनशील ढंग से 
कार्रवाई करने की जरूरत है। खासकर उस क्षेत्र के 
थाने की पुलिस व अधिकारियों की जवाबदेही तय 
करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में संदेह के 
आधार पर किसी की जान लेने की प्रवृत्ति जिस तेजी 
से बढ़ रही है, वह हमारी गंभीर चिंता का विषय 
होना चाहिए। आये दिन हम सड़कों पर रोड रेज की 
घटनाएं सुनते और देखते हैं। सड़क में आगे निकलने 
की होड़ में गोली चलाने और हिंसक प्रतिरोध की 
घटनाएं अकसर सामने आती हैं। पिछले दिनों 
देहरादून में आगे निकलने की होड़ में दो कारों में 
सवार लोगों की गोलीबारी में सड़क पर सैर कर रहे 
सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या की घटना 
उत्तराखंड में व्यापक जनाक्रोश का विषय बनी। ऐसी 
घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि नई 
पीढ़ी के लोग अपना धैर्य, विवेक तथा संवेदनशीलता 
खोते जा रहे हैं। ये हमारे मानवीय मूल्यों व संवेदना 
का भी क्षरण है। दरअसल, हमारे समाज में संयुक्त 
परिवारों का बिखराव होने से बच्चों की संवेदनशील 
ढंग से परवरिश का न हो पाना भी युवाओं में बढ़ती 
आक्रामकता की वजह बन रहा है। पहले स्कूलों में 
शिक्षकों का दबदबा होता था और छात्र जीवन में 
अनुशासन का पाठ सीखते थे। मां-बाप के लाड़-प्यार 
और बच्चों को स्वच्छंद व्यवहार की आजादी ने उन्हें 
उच्छृंखल बनाया है। एकल परिवारों में पलने वाले 
अकेले बच्चों में दूसरों को आसानी से सहन न करने 
की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर समाज 
में लगातार जटिल होता जीवन भी उग्रता को बढ़ावा दे 
रहा है। नशा भी नाश का कारक बन रहा है। सूचना 
माध्यमों में बाजार द्वारा दर्शाए जा रहे विलासिता व 
भव्यता के सपने देखकर जब नई पीढ़ी कठोर यथार्थ 
से जूझती है तो हताशा के चलते उसमें आक्रोश के 
स्वर मुखर होते हैं। सिमटते रोजगार व मनमाफिक 
अवसर न मिलने की कुंठा भी उन्हें आक्रामक बना 
रही है। आज इन सभी कारकों को तुरंत संबोधित 
करने की जरूरत है।

धैर्य खोती पीढ़ी की 
घातक आक्रामकता

अभियान 

प्रेरणा 

मानव जीवन की सबस ेबड़ी सच्चाइयों में स ेएक यह 
ह ैकि मनुष्य केवल ज्ञान, शक्ति या पद स ेमहान नहीं 
बनता, बल्कि उसकी वास्तविक महानता उसके हृदय 
की सवंदेनशीलता में छिपी होती ह।ै इतिहास में ऐसे 
अनेक उदाहरण मिलत ेहैं, जहां किसी व्यक्ति का एक 
छोटा-सा अनुभव उसके परू ेजीवन की दिशा बदल 
दतेा ह।ै ऐसा ही एक गहन और प्रेरणादायक प्रसंग 
उस समय का ह,ै जब एक साधारण बालक चदं्रगुप्त, 
अपने गुरु चाणक्य के सान्निध्य में गरुुकुल में शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था।
वह युग ऐसा था, जहा ं शिक्षा का उद्देश्य केवल 
विद्या अर्जित करना नहीं, बल्कि जीवन के मलू्यों 
को समझना था। गरुुकुल का वातावरण सादगी, 
अनुशासन और आत्मविकास स ेभरा होता था। वहां 
हर शिष्य को यह सिखाया जाता था कि वह केवल 
अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी 
उपयोगी बने। चाणक्य जसेै महान गरुु अपन ेशिष्यों 
को केवल बदु्धिमान ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय, दरूदर्शी 
और सवंदेनशील बनाना चाहत ेथ।े व ेजानते थ ेकि 
एक सच्चा नेता वही होता ह,ै जो अपन ेलोगों के मन 
को समझ सके।
एक दिन गुरुकुल में एक ऐसी घटना घटी, जिसन ेएक 
बालक के भीतर सोई हईु चतेना को जागतृ कर दिया। 
एक निर्धन बालक, जिसकी आखंों में आंसू और चहेरे 
पर अपमान की छाया थी, धीर-ेधीर ेवहा ंआया। उसके 
वस्त्र साधारण थ,े और उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से 
दसूरों स ेभिन्न थी। कुछ अन्य शिष्यों न ेउसकी गरीबी 
का उपहास उड़ाया था। उनके शब्दों न ेउस बालक के 
आत्मसम्मान को गहराई स ेचोट पहुचंाई थी।

चदं्रगपु्त इस परेू दृश्य का साक्षी था। उसने उस पीड़ा 
को दखेा, उस अपमान को महसूस किया, परतं ुवह 
कुछ कह नहीं सका। उसका मन भीतर स ेविचलित 
था, लकेिन उसके कदम थम गए थ।े वह समझ 
नहीं पाया कि उस क्षण उसे क्या करना चाहिए था। 
उसका मौन केवल एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक 
अनिर्णय की स्थिति थी, जो आग ेचलकर उसके जीवन 
की सबस ेबड़ी सीख बनने वाली थी।
चाणक्य की दृष्टि अत्यंत सकू्ष्म थी। उन्होंन ेइस घटना 
को केवल बाहरी रूप में नहीं दखेा, बल्कि उन्होंने 
अपन े शिष्यों के भीतर चल रह ेभावों को भी समझ 
लिया। उन्होंन ेसभी को एकत्र किया और शातं, कितु 
प्रभावशाली स्वर में कहा, “जहा ंकिसी के आत्मसम्मान 
को ठेस पहुचंती ह,ै वहा ंज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह 
जाता। शिक्षा का उद्देश्य केवल बदु्धि को विकसित 
करना नहीं, बल्कि हृदय को भी परिष्कृत करना ह।ै”
उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी, जो सीध ेहृदय को स्पर्श 
करती थी। उन्होंन ेआग ेकहा, “यदि तमु किसी के 
दर्द को दखेकर भी मौन रहत ेहो, तो यह मौन भी एक 
प्रकार का अपराध ह।ै सच्चा साहस केवल यदु्धभमूि में 
नहीं, बल्कि अन्याय के सामन ेखड़े होन ेमें होता ह।ै 
एक सच्चा मनषु्य वही ह,ै जो दसूरों के सम्मान की रक्षा 
कर,े चाह ेपरिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।”
इसके बाद उनकी दृष्टि चदं्रगुप्त पर ठहर गई। उन्होंने 
उसस ेएक ऐसा प्रश्न किया, जिसन ेउसके भीतर की 
नींव को हिला दिया—“यदि तमु भविष्य में एक महान 
शासक बनो, परतुं अपने ही लोगों के हृदय को न समझ 
सको, तो क्या तमु्हारा राज्य स्थायी रह पाएगा?” यह 
प्रश्न केवल शब्द नहीं थ,े बल्कि एक गहरा दर्पण था, 

जिसमें चंद्रगपु्त न ेस्वयं को दखेा।
उस क्षण चदं्रगुप्त को यह अहसास हआु कि उसका 
मौन एक भलू थी। उसन ेयह समझा कि अन्याय को 
दखेकर चपु रहना भी अन्याय का ही समर्थन ह।ै उसके 
भीतर एक नई जागृति का जन्म हआु। वह तरुतं उस 
निर्धन बालक के पास गया, उसके आसूं पोंछे और उसे 
अपन ेपास बैठाया। उसन ेउस ेयह एहसास दिलाया 
कि वह अकेला नहीं ह ैऔर उसका सम्मान उतना ही 
महत्वपरू्ण ह ैजितना किसी और का।
यह छोटा-सा कार्य केवल एक क्षणिक सहानभूुति नहीं 
था, बल्कि एक गहर ेपरिवर्तन की शरुुआत थी। यही 
वह पल था, जिसन ेएक साधारण बालक के भीतर एक 
सच्चे नतेा के बीज बो दिए। समय के साथ यह बीज 
एक विशाल वकृ्ष में परिवर्तित हआु, जिसकी छाया में 
एक महान साम्राज्य खड़ा हआु।
जब चदं्रगुप्त आग ेचलकर सम्राट बना, तो उसकी 
सबस ेबड़ी शक्ति उसकी सनेा या उसकी रणनीति नहीं 
थी, बल्कि उसकी सवंदेनशीलता थी। वह अपन ेप्रजा 
के दखु-दर्द को समझता था, उनके साथ न्याय करता 
था और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करता था। उसने 
यह सिद्ध कर दिया कि एक राज्य केवल बल स ेनहीं, 
बल्कि विश्वास और करुणा स ेचलता ह।ै
उसका शासन इस बात का प्रमाण था कि यदि एक 
नतेा अपन ेलोगों के हृदय को जीत ल,े तो उसे बाहरी 
शक्ति की आवश्यकता बहतु कम रह जाती ह।ै लोग 
स्वय ंउसके साथ खड़े होत ेहैं, क्योंकि व ेउसमें अपना 
रक्षक और मार्गदर्शक दखेत ेहैं। चदं्रगपु्त का जीवन 
यह सिखाता ह ैकि सच्चा नतृेत्व वही ह,ै जिसमें शक्ति 
और सवंदेना का सतंलुन हो।

आज के यगु में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपरू्ण ह।ै 
हम सभी अपन ेजीवन में कभी न कभी ऐसे क्षणों का 
सामना करते हैं, जब हमें यह तय करना होता ह ैकि 
हम मौन रहेंग ेया सही के पक्ष में खड़े होंग।े अक्सर 
हम सोचत ेहैं कि हमारा छोटा-सा हस्तक्षेप क्या बदल 
सकता ह,ै परतुं सच यह ह ैकि वही छोटे-छोटे कदम 
बड़े परिवर्तन की नींव रखत ेहैं।
सवंदेना हमें यह सिखाती ह ैकि हम केवल अपन ेबारे 
में न सोचें, बल्कि दसूरों के भावों को भी समझें। जब 
हम किसी के दर्द को महसूस करत ेहैं और उसके साथ 
खड़े होत ेहैं, तो हम केवल उसकी सहायता नहीं करत,े 
बल्कि अपन ेभीतर के इंसान को भी मजबतू बनात ेहैं।
यदि समाज में हर व्यक्ति यह सकंल्प ल ेकि वह किसी 
के अपमान को सहन नहीं करगेा और हर किसी के 
सम्मान की रक्षा करगेा, तो यह दनुिया एक बहेतर 
स्थान बन सकती ह।ै क्योंकि अतंतः, समाज की 
मजबतूी उसके लोगों के बीच के सबंधंों और आपसी 
सम्मान पर निर्भर करती ह।ै
यह कथा हमें यह सिखाती ह ै कि जीवन में सच्ची 
महानता बड़े पद या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन 
छोटे-छोटे क्षणों में छिपी होती ह,ै जब हम किसी के 
लिए खड़े होत ेहैं। जब हम अपन ेमौन को तोड़त ेहैं 
और न्याय के पक्ष में आवाज उठात ेहैं, तभी हम अपने 
जीवन को सार्थक बनात ेहैं।
अतंतः, यह कहना उचित होगा कि सवंदेना ही वह 
प्रकाश ह,ै जो जीवन के अधंकार को दरू करता ह।ै यह 
वह शक्ति ह,ै जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण 
बना दतेी ह।ै और यही वह मलू्य ह,ै जो एक बालक को 
महान सम्राट और एक इसंान को सच्चा नेता बनाता ह।ै

भारत में सकंट बन चकुी राष्ट्रीय समस्याओं 
का समय-सीमा में अंत होना दरु्लभ ह,ै लकेिन 
केंद्र की भाजपा नतृेत्व वाली सरकार न ेयह 
कार्य करके दिखा दिया। गृहमतं्री अमित 
शाह लगातार कहत े रह े हैं कि माओवादी 
नक्सलवाद का अंत 31 मार्च 2026 तक 
कर लिया जाएगा। उन्होंन ेयह करके दिखा 
भी दिया। वरना नक्सलवाद को सरंक्षण द ेरहे 
नगरीय तथाकथित बौद्धिक इस सशस्त्र खूनी 
क्रांति को राष्ट्र विरोधी सघंर्ष मानत ेही नहीं थ।े 
बस्तर में 25 लाख के इनामी नक्सली सरगना 
पापा राव न ेअपन े17 साथियों के साथ जिस 
तरह स ेहथियारों सहित समर्पण किया, उससे 
दशे के सबस ेबड़े गढ़ में माओवादी हिसंा का 
निर्णायक अंत हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र का 
यही अंतिम सरगना शषे बचा था। नक्सलवाद 
का अंत ठीक उसी तरह हआु ह,ै जिस तरह 
प्रधानमतं्री पीवी नरसिहं राव के कार्यकाल 
में पंजाब के उग्रवाद का अंत हआु था। इस 
उपलब्धि का श्रेय प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी और 
गहृमतं्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति को 
जाता ह।ै अब पूरा दशे मान रहा हैं कि भारत में 
राजनीतिक नतृेत्व दृढ़ हो तो किसी भी समस्या 
का निपटारा किया जा सकता ह।ै क्योंकि दशे 
की जिस तरह की सामाजिक-राजनीतिक 
परिस्थितियां हैं और सषक्त प्रशासनिक ढांचा 
ह,ै उसके चलत ेकिसी भी प्रकार की सशस्त्र 
क्रांति का उग्रवाद और नक्सलवाद की तरह 
अंत होना निश्चित ह।ै कश्मीर का पाक 
प्रायोजित आतंकवाद का भी यही हश्र होना 
ह।ै छत्तीसगढ और आधं्रप्रदेश की सीमा पर 
हईु मठुभड़े में सरुक्षाबलों न ेशीर्ष माओवादी 
क्रूर हिसंा के प्रतीक बन चकेु हिड़मा को मार 
गिरान े के पहले छत्तीसगढ़ के अबझूमाड़ 
के जगंल में सरुक्षा बलों के नक्सल विरोधी 
अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब 
डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राज ूसमते 27 
माओवादियों को सरुक्षा बलों न ेमार गिराया 
था। यह कुख्यात दरिदंा होन ेके साथ गरुिल्ला 
लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इस ेपर्याय 
माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 
स ेशरुू हआु था। इसने वारगंल के क्षेत्रीय 
इंजीनियरिगं कॉलजे में पढ़ाई की थी।
नक्सली हिसंा लबं ेसमय स ेदशे के अनके 
प्रांतों में आतंरिक मसुीबत बनी हईु ह।ै 
वामपंथी माओवादी उग्रवाद दशे की आतंरिक 
सरुक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा 
ह।ै लकेिन चाह े जहां रक्तपात की नदियां 
बहान ेवाले इस उग्रवाद पर लगभग नियतं्रण 
किया जा चकुा ह।ै इसलिए अमित शाह ने 
लोकसभा में ‘नक्सल मुक्त भारत‘ मदु्दे पर 
चली चर्चा का उत्तर दते ेहएु कहा कि ‘एक 
समय 12 राज्य लाल आतकं का गलियारा 
बन गए थ।े काननू व्यवस्था नहीं थी। दशे 
में अब नक्सलवाद खत्म हो गया ह।ै‘ शाह 
न ेबताया कि इस दौरान 706 नक्सली मारे 
गए, 4800 न ेसमर्पण किया हैं और 2000 
गिरफ्तार हएु हैं। इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में 
कांग्रेस को घरेत ेहएु शाह न ेकहा, ‘75 साल 
में 60 साल कांग्रेस न े राज किया। लकेिन 
उसन ेआदिवासियों को न घर दिए, न पानी 
न स्कूल बनाए और न ही बैंकिग सवुिधाएं 
पहुचंाई।’ शाह का यह बयान तर्कसगंत ह,ै 
क्योंकि शहरी वामपंथियों स ेभयभीत कांग्रेस 

नतेतृ्व नक्सलवाद को कश्मीर के आतकंवाद 
और पूर्वोत्तर के उग्रवाद की तरह बड़ी चुनौती 
तो मानती थी, लकेिन उसस ेनिपटन ेकी कभी 
कोई कठोर रणनीति नहीं बनाई। यही कारण 
रहा कि छत्तीसगढ़ के जगदलपरु इलाके में 
नक्सली आतकं बखेौफ फलता-फूलता रहा। 
इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में 
नक्सली ततं्र को कमजोर करन ेकी दृष्टि से 
सरकार न ेबहआुयामी कदम उठाएं। सबसे 
पहल े उन नगरीय बौद्धिकों पर शिकंजा 
कसा, जो इन्हें राष्ट्रविरोधी वामपथंी वचैारिक 
खुराक दते ेथ।े केंद्र सरकार न ेसरुक्षाबलों को 
आधनुिक हथियार एव ंयातं्रिक सवुिधाएं दकेर 
इन्हें सशक्त बनाया। कुछ काननू शिथिल 
करके नक्सलवाद को खत्म करन े का 
अभियान छेड़ दिया। इसका परिणाम निकला 
कि एक के बाद एक खनू की इबारत लिखने 
वाल े नक्सली मार े जान ेलग।े जो नक्सली 
समर्पण के लिए तैयार हुए उन्हें समर्पण का 
अवसर और समझौत ेमें बताई गई शर्तों पालन 
करन ेका भरोसा दिया। नतीजतन इसके पहले 
तक गपु्तचर एजेंसिया ंनक्सलियों का सरुाग 
लगान ेमें असफल रहती थीं, उन्हें नक्सलियों 
पर शिकंजा कसन े के बाद भरोसे की 
सचूनाए ं मिलन ेलगीं। इस रणनीति के बाद 
स ेसनै्यबलों को सटीक सचूनाएं मिलीं और 
व ेनक्सलियों को निशाना बनान ेमें लगातार 
कामयाब होने लग।े 
छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी 
हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल 
इलाके हैं, जिनमें य े खदु आकर नक्सली 
बन ेहैं। इसलिए इनका सरुाग सरुक्षाबलों को 
लगा पाना मशु्किल होता है। लकेिन य ेइसी 
आदिवासी ततं्र स ेबने मखुबिरों स ेसचूनाएं 
आसानी स ेहासिल कर एजेंसियों को खबर 
दने े लग।े दरु्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में 
छिपन ेके स्थलों और जल स्रोतों स ेभी ये खबू 
परिचित थ।े इसलिए य ेऔर इनकी शक्ति 
लबं ेसमय स ेयहीं के खाद-पानी स ेपोषित 
होती रही ह।ै दरअसल इन वनवासियों में 
अर्बन माओवादी नक्सलियों न ेयह भ्रम फैला 
दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन 
और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर 
उन्हें बदेखल करन ेमें लगी है, इसलिए यह 
सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध 
की रक्तरजंित महुिम जारी रखनी है। सरकारें 
इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के 
लिए भी आग ेआईं, लकेिन कामयाबी नहीं 
मिली। इन्हें बदूंक के जरिए भी काबू में लनेे 
की कोशिशें हईु हैं। लकेिन नतीजे परूी तरह 
अनकूुल नहीं रह।े एक उपाय यह भी हुआ 
कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर 
मखु्यधारा में आ गए थ,े उन्हें बंदूकें दकेर 
नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करन ेकी रणनीति 
भी अपनाई गई। इस उपाय में खनू-खराबा तो 
बहतु हआु, लकेिन समस्या बनी रही। गोया, 
आदिवासियों को मखु्यधारा में लान ेस ेलकेर 
विकास योजनाए ं भी इस क्षेत्र को नक्सल 
मकु्त करन ेमें असफल रहीं। दरअसल, दशे 
में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का 
एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिसंा 
को सही ठहराकर सवंधैानिक लोकततं्र को 
मखुर चनुौती दकेर नक्सलियों का हिमायती 
बना हआु था। 

प्राचीन काल की एक अद्भुत और भावपूर्ण 
कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है, जहाँ 
भक्ति, तपस्या और अटूट श्रद्धा अपने 
चरम पर पहुँचकर स्वयं भगवान को 
भी झुकने के लिए विवश कर देती है। 
यह कथा उस समय की है जब महर्षि 
याज्ञवल्क्य, अपनी मधुर और गूढ़ वाणी 
में श्रीराम की पावन कथा का रसपान 
करा रहे थे, और उनके सामने बैठे महर्षि 
भरद्वाज अत्यंत एकाग्रता और आनंद के 
साथ उस दिव्य कथा को सुन रहे थे। हर 
शब्द में भक्ति की गहराई थी, हर प्रसंग में 
जीवन का सत्य छिपा था।
नारद प्रसंग के उपरांत याज्ञवल्क्यजी ने 
एक अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक 
कथा का वर्णन आरंभ किया—यह कथा 
थी मनु और शतरूपा की, जिनकी तपस्या 
और प्रेम ने स्वयं भगवान को पुत्र रूप 
में अवतरित होने के लिए बाध्य कर 
दिया। मनु, जिन्हें समस्त मानव जाति का 
आदिपुरुष माना जाता है, केवल एक राजा 
ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और त्याग 
के आदर्श भी थे। उनकी पत्नी शतरूपा भी 
उतनी ही पवित्र, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ 
थीं। दोनों का जीवन संयम, श्रद्धा और 
मर्यादा का प्रतीक था।

राज्य का संचालन करते हुए मनु ने वर्षों 
तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। 
उन्होंने अपने प्रजा का पालन-पोषण 
किया, धर्म की स्थापना की और एक 
आदर्श शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। 
परंतु समय के साथ, जब वृद्धावस्था ने 
उनके जीवन में प्रवेश किया, तब उनके 
भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न हुई। यह 
बेचैनी किसी भौतिक वस्तु की नहीं थी, 
बल्कि आत्मिक शांति की थी। उन्हें यह 
अनुभव होने लगा कि संसार के सारे 
सुख, सारी उपलब्धियाँ और सारा वैभव 
भी उस शांति को नहीं दे सकते, जो प्रभु 
के साक्षात् दर्शन से मिलती है।
यह विचार उनके भीतर धीरे-धीरे वैराग्य 
में परिवर्तित हो गया। उन्होंने यह निर्णय 
लिया कि अब वे अपने जीवन का शेष 
समय प्रभु की भक्ति और तपस्या में 
व्यतीत करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य 
सौंप दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के 
साथ वन की ओर प्रस्थान किया। यह 
त्याग केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि 
एक गहन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत 
थी।
वन का जीवन अत्यंत कठिन था। न वहाँ 
राजसी सुख थे, न सुविधाएँ। परंतु मनु 

और शतरूपा के लिए यह कठिनाई कोई 
बाधा नहीं थी, बल्कि उनके संकल्प की 
परीक्षा थी। वे नैमिषारण्य, गोमती तट 
और अनेक पवित्र स्थलों पर गए, संतों 
और ऋषियों के आश्रमों में निवास किया 
और निरंतर तपस्या में लीन रहे। उनके 
हृदय में केवल एक ही इच्छा थी—प्रभु 
के दर्शन।
समय बीतता गया, और उनकी तपस्या 
और भी कठोर होती गई। उन्होंने पहले 
केवल जल का सेवन किया, फिर वायु 
पर जीवन यापन किया, और अंततः वायु 
का भी त्याग कर दिया। वे एक पैर पर 
खड़े होकर हजारों वर्षों तक तप में लीन 
रहे। यह तपस्या केवल शरीर की नहीं थी, 
बल्कि मन और आत्मा की भी थी। हर 
क्षण, हर श्वास में केवल प्रभु का स्मरण 
था।
उनकी इस अद्भुत और अडिग तपस्या 
को देखकर त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश—भी चकित रह गए। उन्होंने कई 
बार उनकी परीक्षा ली, उन्हें विचलित 
करने का प्रयास किया, परंतु मनु और 
शतरूपा का संकल्प अटूट था। उनका 
मन किसी भी प्रलोभन या भय से प्रभावित 
नहीं हुआ। यह केवल तपस्या नहीं थी, 

यह प्रेम था—ऐसा प्रेम, जो किसी भी 
परीक्षा में असफल नहीं हो सकता।
अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से 
प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई—“वर 
मांगो।” यह वाणी सुनते ही उनका शरीर, 
जो तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो गया 
था, पुनः तेजस्वी और सुदृढ़ हो उठा। 
उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार 
हुआ। यह केवल एक वरदान का अवसर 
नहीं था, बल्कि उनके जीवन की साधना 
का फल था।
मनु ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ 
प्रभु से कहा—“हे प्रभु! जिनका गुणगान 
वेद करते हैं, जिनके सगुण और निर्गुण 
दोनों स्वरूपों का मुनिजन ध्यान करते हैं, 
हम उन आपके दिव्य रूप का साक्षात् 
दर्शन करना चाहते हैं। कृपा कर हमारे 
इस दुःख का अंत करें।” उनकी वाणी 
में न कोई अहंकार था, न कोई स्वार्थ—
केवल प्रेम और समर्पण था।
उनकी इस निष्कपट प्रार्थना से प्रसन्न 
होकर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप 
प्रकट किया। उनका रूप इतना मनोहर 
और अलौकिक था कि उसका वर्णन 
शब्दों में करना कठिन है। उनका 
श्यामवर्ण शरीर नीलकमल और मेघ के 

समान सुंदर था। उनके मुख पर ऐसी 
शांति और प्रसन्नता थी, जो हर हृदय को 
मोह ले। उनकी मुस्कान में करुणा थी, 
उनके नेत्रों में प्रेम था और उनके स्वरूप 
में अनंत सौंदर्य।
प्रभु ने स्नेहपूर्वक कहा—“हे मनु! मैं तुम 
पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी इच्छा हो, 
निःसंकोच वर मांगो।” यह सुनकर मनु 
भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा—“प्रभु! 
आपके दर्शन से अब कोई इच्छा शेष नहीं 
रही। फिर भी एक अभिलाषा है—मुझे 
आपके समान एक पुत्र प्राप्त हो।”
यह सुनकर भगवान मुस्कराए। उन्होंने 
कहा—“हे मनु! मेरे समान कोई दूसरा 
नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र 
रूप में अवतार लूँगा।” यह वचन केवल 
एक वरदान नहीं था, बल्कि एक दिव्य 
प्रतिज्ञा थी। यह उस प्रेम और भक्ति का 
प्रतिफल था, जिसने भगवान को भी अपने 
भक्त के सामने झुकने के लिए विवश कर 
दिया।
शतरूपा ने भी प्रभु से अटूट भक्ति और 
उनके चरणों में अनन्य प्रेम का वरदान 
माँगा। प्रभु ने दोनों की इच्छाओं को 
पूर्ण किया और अंतर्धान हो गए। यह 
क्षण उनके जीवन का सबसे पवित्र और 

महत्वपूर्ण क्षण था।
समय के साथ, जब उनका पृथ्वी पर 
जीवन पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने शरीर 
का त्याग किया। परंतु उनकी कथा यहीं 
समाप्त नहीं हुई। अगले जन्म में वे त्रेता 
युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी 
कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। और उसी 
जन्म में, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करते हुए श्रीराम के रूप में उनके पुत्र 
बनकर अवतार लिया।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची 
भक्ति, तपस्या और समर्पण कभी व्यर्थ 
नहीं जाते। यदि मन में सच्चा प्रेम 
और श्रद्धा हो, तो भगवान भी भक्त के 
प्रेम में बंध जाते हैं। यह केवल एक 
पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा 
आध्यात्मिक सत्य है—कि ईश्वर तक 
पहुँचने का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु 
असंभव नहीं।
अंततः, यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है 
कि यदि हमारे भीतर अटूट विश्वास, धैर्य 
और समर्पण हो, तो हम अपने जीवन में 
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 
क्योंकि जब भक्ति अपने चरम पर पहुँचती 
है, तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त के 
जीवन में उतर आते हैं।
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संवेदनशीलता और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओ ंकी जरूरत

ऑटिज्म की 
समस्या से पीड़ित 
के जीवन का हर 

पहलू प्रभावित 
होता है। दूसरों 

की बात समझना 
व खुद की कहना 

चुनौतीपूर्ण होता 
है। इनके लिए 

शीघ्र निदान तथा 
विकासात्मक 

सहयोग अहम हैै। 
वहीं संवेदनशील 
समावेशी-सुलभ 

हेल्थ केयर 
सेवाओं की 
जरूरत है।

ऑटिज़्म’ नामक डिसऑर्डर दुनियाभर में 
तेज़ी से फैल रहा है। ‘द लैंसेट’ पत्रिका 
में प्रकाशित ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ 
2021’ पर आधारित अध्ययन के अनुमानों 
के अनुसार, 61.8 मिलियन यानी 6 करोड़ 
18 लाख लोग इस समस्या से पीड़ित पाए 
गए। इसमें महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे सभी 
शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, विश्व 
का हर 127वां व्यक्ति ऑटिस्टिक है। 
खासकर वर्ष 2000 के बाद से ऑटिज़्म 
के मामलों में 178 प्रतिशत वृद्धि देखी 
गई। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 
महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में इसका 
प्रसार अधिक है। प्रति एक लाख पुरुषों 
पर ऑटिज़्म के 1,065 कसे सामने आए, 
जबकि महिलाओं में यह संख्या 508 है।
‘ऑटिज़्म’ यानी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम 
डिसऑर्डर (एएसडी) से अभिप्राय एक 
आजीवन न्यूरो-डवेलपमेंटल स्थिति है, 
जो सामाजिक व्यवहार तथा संचार के 
तरीकों को काफी हद तक प्रभावित करती 
है। इससे पीड़ित लोग न तो दूसरों की 
बात ठीक से समझ पाते हैं, न ही खुद को 
अभिव्यक्त कर पाते हैं।
अध्ययन के दौरान ऑटिज़्म के बारे में 
कई तथ्य उजागर हुए, जिसके नतीजे 
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लैंसेट साइकियाट्री 
में प्रकाशित किए गए। शोधकर्ताओं के 
मुताबिक़, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 
20 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 
किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सबसे 
ग़ैर-घातक में चुनौतियों में से एक है। 
इसके बावजूद यह समस्या जीवन के हर 
पहलू पर असर डालती है।
ऑटिज़्म से प्रभावित होने में कोई अकलेा 
कारक उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। 
यद्यपि मुख्य रूप से यह आनुवंशिक 
कारणों तथा मस्तिष्क के विकास में अंतर 
से संबद्ध है फिर भी आहार, व्यायाम, 

निद्रा, तनाव, अवसाद, प्राकृतिक 
वातावरण एवं जीवनशैली जैसे अनेक 
कारक इसमें प्रभावी भूमिका निभाते हैं। 
गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या तनाव 
होना, माता द्वारा कुछ दवाओं का सेवन, 
समय-पूर्व अथवा सामान्य आकार से 
छोटे बच्चे का जन्म होना, पर्यावरणीय 
विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना आदि 
ऑटिज़्म के ज़ोख़िम कारक हो सकते 
हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक 
आयु में गर्भाधारण करना भी बच्चे के 
ऑटिस्टिक होने का कारण बन सकता 
है। एएसडी ग्रस्त बच्चे के छोटे जैविक 
भाई-बहन में ऑटिज़्म का खतरा 3-10 
प्रतिशत अधिक पाया गया। विशेषकर 
जुड़वां बच्चों में यह दर ज़्यादा रही। 
चिकित्सकों के अनुसार, गर्भस्थ शिशु के 

ऑटिज़्मग्रस्त होने का पता लगाना संभव 
नहीं, चूंकि इसके लक्षण जन्म उपरांत ही 
प्रकट होते हैं। आमतौर पर 12-18 माह 
की आयु में या इससे पूर्व ही इन्हें देखा जा 
सकता है। ये सामान्य से लेकर गंभीर हो 
सकते हैं। अधिकतर मामलों में यह स्थिति 
जीवनपर्यन्त बनी रहती है।
नवजात शिशु की दैनिक क्रियाएं स्वयं ही 
इस संदर्भ में विभिन्न तरह के संकेत देती 
नज़र आती हैं, जैसे- दूसरों की भावनाएं 
समझने में कठिनाई, अकलेे रहना, देरी से 
बोलना-बिल्कुल न बोलना अथवा एक ही 
शब्द बारंबार दोहराना, परिवर्तन के प्रति 
असामान्य प्रतिक्रिया, हाथ फड़फड़ाना, 
तेज़ आवाज़, लाइट या विशिष्ट बनावट, 
गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होना, वस्तु 
विशेष की ओर बार-बार इशारा करना, 

मां की आवाज़ अनसुनी करना, अधिकतर 
हाथों के बल चलकर दूसरों के पास 
जाना, आई कॉन्टैक्ट न बनाना आदि। 
एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चलते 
ऑटिज़्म के लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैं, 
जिसके तहत प्रभावित लोगों को न्यूनतम 
से लेकर आंशिक या 24 घंट े तक की 
देखभाल की जरूरत हो सकती है।
ऑटिज़्म का निदान अमूमन 18-24 माह 
के व्यावहारिक अवलोकनों के जरियेे ही 
किया जाता है। हालांकि, इसका समुचित 
इलाज उपलब्ध नहीं किंतु प्रारंभिक काल 
में ही स्पीच थेरैपी, व्यवहार थेरैपी (जैसे 
एबीए), ऑक्यूपेशनल थेरैपी आदि देने 
से जीवन में काफी हद तक सुधार आ 
सकता है।
हर ऑटिस्टिक व्यक्ति अपने आप में 

अलग होता है, अतः उनके सीखने, ध्यान 
केंद्रित करने की क्षमता, संवेदनशीलता 
तथा दोहरावदार व्यवहार जैसे लक्षणों 
में विरोधाभास होना भी स्वाभाविक है। 
कुछेक ऑटिस्टिक व्यक्तियों में विलक्षण 
प्रतिभाएं भी देखने को मिलेंगी, ऐसे लोग 
अपनी रचनात्मकता के बल पर समूचे 
जगत को अचंभित करने का सामर्थ्य रखते 
हैं। शोधकर्ताओं की मानें तो इतिहास की 
अनेक नामचीन हस्तियों (अनुमानित, 
विस्तारित स्पेक्ट्रम) में ऑटिज़्म के 
लक्षण पाए गए। इन प्रतिभाओं में भौतिक 
विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन, गणितज्ञ तथा 
भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन, प्रसिद्ध 
आविष्कारक निकोला टेस्ला, संगीतकार 
वोल्फगैंग एमाडेउस मोज़ार्ट आदि का 
नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। 
भारत के पहले विख्यात ऑटिस्टिक फ़ैशन 
मॉडल, जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़कर 
मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय 
पहचान बनाई, का नाम भी इसी सूची में 
शामिल है। इनकी सफलता दर्शाती है कि 
ऑटिज़्मग्रस्त लोग किसी से कम नहीं, 
अपनी विशिष्ट रुचियों व क्षमताओं का 
सही उपयोग करके वे समाज में अहम 
योगदान दे सकते हैं।
ऑटिज़्म पीड़ितों के लिए शीघ्र निदान 
तथा विकासात्मक सहयोग बेहद 
महत्वपूर्ण हैै। वहीं स्वास्थ्य प्रणालियों को 
ऑटिज़्म के प्रति प्रतिक्रियात्मक बनाने के 
लिए समावेशी-सुलभ स्वास्थ्य देखभाल 
सेवाओं की जरूरत हैै। ऑटिज़्म वास्तव 
में, कोई बीमारी न होकर मस्तिष्क के 
अलग तरह से कार्य करने की स्थिति है। 
तो क्यों न समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
समभाव से ससम्मान अपनाया जाए? 
‘ऑटिज़्म और मानवता-हर जीवन का 
मूल्य है’, साल 2026 का थीम भी यही 
कहता है।



सूरत। Surat में आगामी स्थानीय 
निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन 
पूरी तरह सक्रिय हो गया है। State 
Election Commission 
द्वारा लोकल गवर्नमेंट जनरल 
इलेक्शन-2026 की घोषणा के बाद 
जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज 
करते हुए हर स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था 
सुनिश्चित करने की दिशा में काम 
शुरू कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया की 
निगरानी जिला चुनाव अधिकारी एवं 
कलेक्टर Dr. Saurabh Pardhi 
के नेतृत्व में की जा रही है, जिससे यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव 
निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके 
से संपन्न हों।
इसी क्रम में गुरुवार को Surat 
Municipal Corporation के 
इलेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट 
इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए एक 
विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया 
गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन जिला 
सप्लाई अधिकारी एवं नोडल अधिकारी 
(ट्रेनिंग) Darshan Shah द्वारा 
किया गया, जिसमें चुनाव से जुड़ी हर 

महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा 
की गई।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों 
को मतदान प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की 
व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 
(EVM) और वीवीपैट के संचालन, 
मतदाता सूची प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, 
आचार संहिता के पालन और आपात 
स्थितियों से निपटने जैसे विषयों पर 
गहन जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें 
यह भी समझाया गया कि किसी भी 
परिस्थिति में निष्पक्षता और पारदर्शिता 
से समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
यही लोकतंत्र की मजबूती का आधार 
है।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए 
कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव से 
संबंधित सभी व्यवस्थाओं की नियमित 
समीक्षा करें और किसी भी संभावित 
समस्या का समाधान समय रहते करें। 
इसके अलावा मतदान कर्मियों के बीच 
बेहतर समन्वय और संचार बनाए 
रखने पर भी विशेष जोर दिया गया, 
ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की 
अव्यवस्था न हो।

जिला प्रशासन का मानना है कि 
चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 
लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। 
ऐसे में हर अधिकारी और कर्मचारी की 
जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका 
को पूरी ईमानदारी और दक्षता के साथ 
निभाए। यही कारण है कि प्रशासन 
द्वारा लगातार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि चुनाव 
से जुड़े सभी लोग पूरी तरह तैयार रहें।
आगामी दिनों में भी इसी तरह के और 
प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, 
जिनमें अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा 
बलों को भी शामिल किया जाएगा। 
प्रशासन का लक्ष्य है कि चुनाव प्रक्रिया 
के हर चरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी 
और शांतिपूर्ण बनाया जाए, ताकि 
मतदाता बिना किसी भय या दबाव के 
अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कुल मिलाकर, सूरत में चुनावी 
तैयारियां अब अंतिम चरण की ओर 
बढ़ रही हैं, और प्रशासन की सक्रियता 
यह संकेत दे रही है कि इस बार चुनाव 
प्रबंधन के स्तर पर कोई कमी नहीं 
छोड़ी जाएगी।

नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक 
महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ आने 
की संभावना बन रही है। केंद्र सरकार 
16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का 
विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिसमें 
महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने 
के लिए लंबे समय से लंबित मुद्दे—महिला 
आरक्षण—को लागू करने की दिशा में 
ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यह सत्र 
न केवल विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, 
बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से 
भी देश के भविष्य को प्रभावित करने वाला 
माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इस विशेष सत्र में Nari 
Shakti Vandan Adhiniyam को 
प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन 
और प्रक्रियात्मक कदमों पर चर्चा होगी। 
सरकार का उद्देश्य केवल कानून पारित 
करना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लागू 
करने की दिशा में आगे बढ़ना है, जो अब 
तक कई तकनीकी और राजनीतिक कारणों 
से लंबित रहा है।
इस पूरी कवायद का सबसे अहम पहलू 
लोकसभा की सीटों में प्रस्तावित वृद्धि है। 
वर्तमान में Lok Sabha की कुल 543 
सीटें हैं, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 816 
करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के 
तहत लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए 
आरक्षित करने की योजना है। यदि यह 

लागू होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र में 
महिलाओं की भागीदारी को अभूतपूर्व स्तर 
तक पहुंचा सकता है।
हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ एक 
महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी हुई है—
परिसीमन प्रक्रिया। सीटों के पुनर्निर्धारण 
(delimitation) के बिना इस आरक्षण 
को लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए 
सरकार को पहले जनसंख्या के आधार 
पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई रूपरेखा तैयार 
करनी होगी, जो अपने आप में एक जटिल 
और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
दिलचस्प बात यह है कि सरकार संसद 
को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने 
के बजाय एक निश्चित तारीख के साथ 
स्थगित करने की योजना बना रही है, 
ताकि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इसे फिर 

से बुलाया जा सके। 28 जनवरी से शुरू 
हुआ बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होना 
तय था, लेकिन अब इसे एक अंतराल के 
बाद फिर से जारी रखने की रणनीति बनाई 
जा रही है। यह संकेत देता है कि सरकार 
इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द 
से जल्द विधायी प्रक्रिया को पूरा करना 
चाहती है।
राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर 
हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री 
Amit Shah ने इस पर सहमति बनाने के 
लिए NDA सहयोगियों और कुछ विपक्षी 
दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी 
है। महिला आरक्षण जैसा संवेदनशील और 
व्यापक प्रभाव वाला मुद्दा बिना सर्वसम्मति 
के आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, इसलिए 
सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर चलने 

की कोशिश कर रही है।
महिला आरक्षण का मुद्दा दशकों से 
भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा 
है। इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं 
में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, 
ताकि नीति निर्माण में उनकी आवाज 
को पर्याप्त स्थान मिल सके। वर्तमान में 
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 
महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम 
है, जिसे इस कानून के जरिए संतुलित 
करने का प्रयास किया जा रहा है।
यदि यह विधेयक प्रस्तावित रूप में पारित 
होता है और लागू किया जाता है, तो यह 
न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण 
की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, 
बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना में 
भी ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। इससे 
राजनीति में नए नेतृत्व का उदय होगा और 
सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक 
परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
फिलहाल, पूरे देश की नजरें इस विशेष 
सत्र पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प 
होगा कि क्या सरकार सभी दलों को साथ 
लेकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित 
कर पाती है और क्या यह पहल वास्तव में 
जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाती है। इतना 
जरूर है कि अगर यह प्रयास सफल होता 
है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 
एक मील का पत्थर साबित होगा।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।
वह काले सिर वाला आदमी दिन-ब-दिन 
और भी विकृत और हत्यारा होता जा रहा 
है। क्या होगा, कहाँ होगा और कब होगा? 
और कौन क्या करेगा और कब होगा? इस 
कलियुग में यह जानना मुश्किल है। और 
फिर भी, किसके मन में क्या चल रहा है? 
यह जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है।
इसके बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम 
में भी ऐसी ही एक जघन्य घटना घटी। पता 
चला है कि भारतीय नौसेना (आईएनएस 
देगा) के 30 वर्षीय अधिकारी चिंतदा रविंद्र 
ने अपनी 31 वर्षीय प्रेमिका पोलिपल्ली 
मौनिका की बेरहमी से हत्या कर दी और 
उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके फ्रिज 
में छिपा दिए। इस घटना से पूरे इलाके 
में सनसनी फैल गई है। प्रेम कहानी की 
शुरुआत एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। पुलिस 
जांच के अनुसार, रविंद्र और मौनिका का 
संपर्क 2021 में “मिंगल” नामक डेटिंग ऐप 

के जरिए हुआ था। दोनों के बीच प्रेम संबंध 
विकसित हुआ और वे अक्सर मिलते थे। 

हालांकि, 2024 में रविंद्र ने दूसरी महिला 
से शादी कर ली। इसके बाद दोनों के बीच 

दरार शुरू हो गई। 
रविंद्र का आरोप 
है कि मौनिका ने 
उनसे 3.5 लाख 
रुपये लिए थे और 
उनकी पत्नी को 
उनके रिश्ते के 
बारे में बताने की 
धमकी देकर उन्हें 
लगातार ब्लैकमेल 
कर रही थी।
इससे तंग आकर 
रविंद्र ने अपनी 
पत्नी के दोस्त 
के घर जाने का 
फायदा उठाया और 
दोपहर में मौनिका 
को अपने घर 
बुलाया। शाम तक 

दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में 

आकर रविंद्र ने मौनिका का गला घोंटकर 
उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत 
मिटाने के लिए उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 
से चाकू मंगवाया और शव के टुकड़े-
टुकड़े कर दिए। उसने पैर और धड़ को 
एक ट्रॉली बैग में पैक किया और धड़ को 
फ्रिज में छिपा दिया, जबकि माना जाता है 
कि उसने सिर और हाथों को कहीं और 
ले जाकर जला दिया। इस जघन्य कृत्य 
को अंजाम देने के बाद रविंद्र खुद पुलिस 
स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर 
लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्रिज 
और घर से शव के टुकड़े बरामद किए। 
हालांकि, मौनिका का सिर अभी तक नहीं 
मिला है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज 
कर लापता अंगों की तलाश के लिए एक 
विशेष टीम गठित की है। यह मामला एक 
बार फिर आफताब पूनावाला द्वारा श्रद्धा 
वॉकर की हत्या की याद दिलाता है, जिसने 
दिल्ली में काफी हलचल मचाई थी।

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव और 
युद्ध ने वैश्विक कूटनीति के कई पुराने 
समीकरणों को बदल कर रख दिया है। 
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 
चल रही इस टकरावपूर्ण स्थिति को एक 
महीने से अधिक समय हो चुका है और 
हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए 
हैं। जहां एक ओर Donald Trump 
जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 
Mojtaba Khamenei अमेरिका को 
भारी नुकसान पहुंचाने की बात कह रहे 
हैं। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच एक 
ऐसा भू-राजनीतिक बदलाव सामने आया 
है, जिसने भारत के लिए एक अप्रत्याशित 
अवसर पैदा कर दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प 
पहलू यह है कि भारत के साथ पहले 
दूरी बनाए रखने वाला Azerbaijan 

अब उसके करीब आता दिख रहा है। 
यही अजरबैजान, जो कुछ समय पहले 
तक पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर 
खड़ा नजर आया था, आज भारत के लिए 
मुश्किल समय में मददगार बनकर उभरा 
है। इस बदलाव ने यह संकेत दे दिया है 
कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र 
या शत्रु नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां ही 
रिश्तों की दिशा तय करती हैं।
हाल ही में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों 
को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जो 
प्रयास किए गए, उनमें अजरबैजान ने 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 215 
भारतीय नागरिकों को अजरबैजान के रास्ते 
सुरक्षित निकाला गया, जो इस संकट के 
समय एक बड़ी राहत के रूप में सामने 
आया। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं, 
बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है, जो दो देशों 

के बीच धीरे-धीरे बन रहा है।
बाकू में हुई एक अहम कूटनीतिक 
मुलाकात में अजरबैजान के विदेश मंत्री 
Jeyhun Bayramov और भारत के 
राजदूत Abhay Kumar के बीच इस 
सहयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत की 

ओर से अजरबैजान सरकार के प्रति आभार 
व्यक्त किया गया। भारतीय दूतावास ने भी 
आधिकारिक बयान जारी कर इस मदद 
को सराहा और इसे दोनों देशों के बीच 
सकारात्मक सहयोग का संकेत बताया।
यह निकासी अभियान ऐसे समय में हुआ 

है, जब Iran में हालात लगातार बिगड़ते 
जा रहे हैं और कई देशों को अपने नागरिकों 
को वहां से बाहर निकालना पड़ रहा है। 
ऐसे में अजरबैजान का यह सहयोग केवल 
मानवीय आधार पर नहीं, बल्कि रणनीतिक 
दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण 
पहलू यह है कि अजरबैजान और भारत 
के बीच बातचीत में मिडिल ईस्ट संकट 
प्रमुख मुद्दा बना रहा। दोनों देशों ने क्षेत्र में 
बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और यह 
भी संकेत दिया कि भविष्य में इस तरह 
के मुद्दों पर संवाद और सहयोग को और 
मजबूत किया जाएगा। अजरबैजान के 
विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा 
कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक परामर्श 
का तंत्र न केवल सहयोग को बढ़ाने में 
मदद करेगा, बल्कि मतभेदों को सुलझाने 

का भी माध्यम बनेगा।
हालांकि, यह बदलाव अचानक नहीं आया 
है। इसके पीछे हाल की घटनाओं का 
एक लंबा सिलसिला है। जब “ऑपरेशन 
सिंदूर” के दौरान अजरबैजान पाकिस्तान 
के समर्थन में खड़ा हुआ था, तब भारत में 
इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को 
मिली थी। सोशल मीडिया पर ‘बॉयकॉट 
अजरबैजान’ जैसे अभियान चलाए गए 
और इसका सीधा असर वहां के पर्यटन 
उद्योग पर पड़ा।
भारतीय पर्यटकों ने अजरबैजान की यात्रा 
करना कम कर दिया, जिसके चलते वहां 
आने वाले भारतीयों की संख्या में लगभग 
56 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह 
गिरावट अजरबैजान के लिए एक बड़ा 
आर्थिक झटका थी, क्योंकि हाल के वर्षों 
में भारतीय पर्यटक वहां के पर्यटन क्षेत्र के 

लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सीधी 
उड़ानों की बढ़ती संख्या और आसान वीजा 
प्रक्रियाओं के कारण अजरबैजान भारतीयों 
के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, 
लेकिन इस विवाद के बाद स्थिति बदल 
गई।
यही वह मोड़ था, जहां अजरबैजान को 
अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। 
वर्तमान संकट में भारत की मदद कर उसने 
न केवल मानवीय संवेदनशीलता दिखाई, 
बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी दिया कि 
वह भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने 
के लिए तैयार है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम 
भारत की कूटनीतिक सफलता का संकेत 
भी हो सकता है। भारत ने हमेशा “वसुधैव 
कुटुंबकम” की नीति को अपनाते हुए 
वैश्विक मंच पर संतुलन बनाए रखने की 

कोशिश की है। यही कारण है कि संकट के 
समय कई देश उसके साथ खड़े नजर आते 
हैं, भले ही पहले उनके संबंधों में खटास 
क्यों न रही हो।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण 
होगा कि क्या यह सहयोग स्थायी 
साझेदारी में बदलता है या फिर यह केवल 
परिस्थितिजन्य नजदीकी बनकर रह जाता 
है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 
मिडिल ईस्ट की इस जंग ने भारत और 
अजरबैजान के रिश्तों को एक नया मोड़ 
दे दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह 
साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं 
होती। कल जो विरोधी था, वह आज 
सहयोगी बन सकता है—और यही 
कूटनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है।
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मिडिल ईस्ट की जंग में बदले समीकरण, विरोध से सहयोग तक भारत-अजरबैजान रिश्तों की नई कहानी

महिला आरक्षण पर बड़ा कदम: 16–18 अप्रैल को 
संसद का विशेष सत्र, लोकसभा सीटें बढ़ाने की तैयारी

सूरत में चुनावी तैयारियां तेज: अधिकारियों को 
विशेष प्रशिक्षण, निष्पक्ष मतदान पर जोर

चेहरा धोना त्वचा की देखभाल का सबसे 
आसान काम लगता है। साफ़ सुथरी  और 
आकर्षक  त्वचा पाने की चाहत में हम 
दिन में बार बार चेहरा धोते हैं।  सही 
तरीके से चेहरा धोने से हमारी त्वचा ताजा 
, साफ़ और स्वास्थ्य दिखती है  लेकिन 
लगभग 80  प्रतिशत लोग चेहरा धोने में 
गलतियाँ  करते हैं और कुछ तो     हर 
घण्टे चेहरा धोते हैं लेकिन इसके बाबजूद 
उनकी त्वचा नीरस , डल और बेजान सी 
दिखती है जिसकी बजह से  बह निराश 
,परेशान से दिखते हैं। दरअसल चेहरा 
धोते समय   की गई    कुछ गलतियों 
की बजह से हमारी त्वचा को   फायदे की 
बजाय  नुकसान पहुंचता है और ज्यादातर 
लोग यह गलतियां अनजाने में कर बैठते 
हैं।
1 ------मेरी यह सलाह है की चेहरा 
धोने से पहले अपने हाथों को  साबुन  से 
जरूर साफ़ कर लें।  हमारे हाथ  निरन्तर  
बैक्टीरिया , तेल और गन्दगी के सम्पर्क में 
आते रहते हैं। गन्दे हाथों से  चेहरा धोने 
से गन्दगी चेहरे पर फैल सकती है जिससे 
चेहरे के रोमछिद्र बंद हो जाते है और कील 
, मुहांसे  निकल आते हैं। इससे  त्वचा 
सम्बन्धी अनेक समस्याएं हो सकती हैं।
2 ----चेहरे को गर्म पानी से धोने से 
बचें। गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा 
की प्रकृतिक नमी खतम हो जाती है। इस 
सूखेपन से निपटने के लिए त्वचा ज्यादा 
तेल स्त्रावित करने लगती है जोकि कील 
मुहांसों का कारण बनता है। अगर आप 

ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं तो त्वचा के 
छिद्र  सिकुड़      जाते है जिसकी बजह 
से चेहरा सही तरह से साफ़ नहीं हो पाता 
है।  अगर आप कील मुहांसो से परेशान 
हैं तो ठन्डे पानी से मुंह धोने से परेशानी 
बढ़ सकती है क्योंकि ठंडा पानी त्वचा 
की सूजन जरूर कम करता है लेकिन 
मुहांसों से होने बाली सूजन को कम नहीं 
कर सकता। इसलिए  चेहरा धोने के लिए 
हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें 
और चेहरा रगड़ने की बजाय थपथपाकर 
सुखाएं।  गुनगुना पानी  रोमछिद्रों को 
खोलकर  चेहरे से तेल और गंदगी को पूरी 
तरह हटा देता है और चेहरे के प्रकृतिक 
तेल और नमी  को भी बनाए रखता है। 
सर्दियों में त्वचा को कोमल और मुलायम 
बनाये रखने के लिए गुनगुना पानी सबसे 
बेहतर माना जाता है।
3 -----चेहरे को धोने 
के लिए ज्यादा फेस 
वॉश  का उपयोग  
नुकसान पहुंचा 
सकता हैं। ज्यादा  
फ ेस 

वॉश  लगाने से त्वचा का नेचुरल  आयल 
खतम हो जाता है और त्वचा रूखी रूखी 
लगने लगती है। चेहरा धोने के लिए 
मटर के दाने के बराबर फेस वाश काफी 
होता है। इसे अपनी हथेली पर डाल कर 
आपस में रगड़ कर झाग बनाएं और साफ़ 
उँगलियों की मदद से गीले चेहरे पर समान 
रूप से लगाएं। इसे आहिस्ता से गोलाकार 
गति में लगाएं क्योंकि इसके जोर से रगड़ने 
से त्वचा में  घाव हो सकते हैं। इसके बाद 
इसे गुनगुने पानी से धो डालें।  फेस वॉश 
का चयन करती बार अपनी स्किन टाइप  
का ध्यान रखें  क्योंकि गलत फेस वॉश 
इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। 
रूखी त्वचा की लिए क्रीम आधारित फेस 
वॉश और संबेदनशील  त्वचा के लिए 
माइल्ड  क्लेंज़र का उपयोग करना चाहिए 
4 ------मेरा यह मानना है की   दिन में     
में  चेहरे को  सुबह और शाम    दो बार 

धोना बेहतर होता है। सुबह चेहरा धोने 
से रात की गंदगी और आयल क्लीन 

हो जाता है जबकि शाम को चेहरा 
धोने से दिन भर की धूल ,मिट्टी 

और प्रदूषण हट जाता है 
बार बार चेहरा धोना त्वचा 

को नुकसानदायक हो 
सकता है।  अगर 
चेहरा धोने के बाद 
आपकी त्वचा 
रूखी और खिंची 
-खिंची  सी लगती 
है और आप बार 

बार चेहरा धो रहे हैं क्योंकि बार बार चेहरा 
धोने से  चेहरे का प्रकृतिक तेल और  नमी 
गायब हो जाती है जिससे चेहरे की सुरक्षा 
परत कमजोर पढ़ जाती है।
चेहरा धोने  में कम से कम एक मिनट 
तो लगाना ही चाहिए ताकि चेहरे की सारी 
मैल और गन्दगी निकल जाये। आप चाहे 
तो दो या तीन मिनट भी लगा सकते हैं 
ताकि त्वचा को पूरा समय मिल सके। 
मेरा यह मानना है की चेहरा धोने का कोई 
मानक तय नहीं किया गया है बल्कि यह 
स्किन टाइप पर निर्भर करता है।
5 ----चेहरा धोने के साथ सुखाना भी 
जरूरी होता है। चेहरा सुखाने के लिए     
मुलायम सूती   साफ़ तौलिये का इस्तेमाल 
करें। गंदे  तौलिये पर  बैक्टीरिया हो सकते हैं 
जोकि आपकी त्वचा पर जम जायेंगे जोकि 
रोमछिद्रों  को बंद कर सकते हैं जिससे 
मुहांसे और त्वचा की समस्याएं  पैदा हो 
सकती हैं।आप चाहें तो त्वचा को प्रकृतिक 
तौर पर भी सूखने दे सकते हैं।  तौलिये से    
त्वचा को हल्के से  थपथपाकर सुखाएं 
और रगड़ने से परहेज करें खासकर अगर 
आपकी त्वचा  संवेदनसील , रूखी और 
कील मुहांसों से ग्रसित हो। चेहरा सुखाने 
के लिए आप फेस वाइप्स का इस्तेमाल 
भी कर सकते हो लेकिन इसके नियमित 
परहेज से बचें। इनमें प्रेजर्वेटिव होते हैं 
जोकि त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 
लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य 
विशेष्ज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में 
लोकप्रिय है।

चेहरा धोने के नियम , सलाह और सावधानियां -शहनाज़ हुसैन 

मंुबईः देश के अग्रणी कमोडिटी 
डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 
कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडके्स 
फ्यूचर्स में 155629.99 करोड़ रुपये 
का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी 
वायदाओं में 41081.71 करोड़ रुपये 
का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी 
ऑप्शंस में 114547.64 करोड़ रुपये 
का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन 
इंडके्स बुलडके्स का अप्रैल वायदा 
35679 पॉइंट के स्तर पर कारोबार 
हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कलु 
प्रीमियम टर्नओवर 3580.49 करोड़ 
रुपये का हुआ।
कीमती धातुओं में सोना-चांदी के 
वायदाओं में 29779.06 करोड़ रुपये 
की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स 
सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 
146832 रुपये के भाव पर खूलकर, 
149699 रुपये के दिन के उच्च और 
145601 रुपये के नीचले स्तर को 
छूकर, 150104 रुपये के पिछले बंद 
के सामने 4503 रुपये या 3 फीसदी 
गिरकर 145601 रुपये प्रति 10 ग्राम 
हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 4139 
रुपये या 3.38 फीसदी गिरकर 118250 
रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। 

गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 517 रुपये 
या 3.37 फीसदी गिरकर 14809 रुपये 
प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-
मिनी अप्रैल वायदा 148480 रुपये पर 
खूलकर, ऊपर में 148679 रुपये और 
नीचे में 144612 रुपये पर पहुंचकर, 
5588 रुपये या 3.7 फीसदी गिरकर 
145238 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर 
पहुंचा। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 
ग्राम 151200 रुपये पर खूलकर, ऊपर 
में 151200 रुपये और नीचे में 146000 
रुपये पर पहुंचकर, 152443 रुपये के 
पिछले बंद के सामने 5022 रुपये या 
3.29 फीसदी गिरकर 147421 रुपये 
प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।
चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 
सत्र के आरंभ में 242800 रुपये के भाव 
पर खूलकर, 242800 रुपये के दिन 
के उच्च और 224500 रुपये के नीचले 
स्तर को छूकर, 243501 रुपये के 
पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 
6.48 फीसदी लुढ़ककर 227717 रुपये 
प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा 
चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 15157 रुपये 
या 6.15 फीसदी की गिरावट के साथ 
231280 रुपये प्रति किलो के भाव पर 
कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-

माइक्रो अप्रैल वायदा 15201 रुपये या 
6.17 फीसदी लुढ़ककर 231349 रुपये 
प्रति किलो बोला गया।
मेटल वर्ग में 2336.96 करोड़ रुपये के 
ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 20.05 
रुपये या 1.71 फीसदी गिरकर 1149.15 
रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता 
अप्रैल वायदा 4.25 रुपये या 1.31 
फीसदी गिरकर 321.15 रुपये प्रति किलो 
हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल 
वायदा 4.85 रुपये या 1.36 फीसदी 
औंधकर 350.8 रुपये प्रति किलो पर आ 
गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 1.4 
रुपये या 0.71 फीसदी गिरकर 196.1 

रुपये प्रति किलो 
के भाव पर पहुंचा।
इन जिसों के अलावा 
कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 
8817.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। 
एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 
सत्र के आरंभ में 9623 रुपये के भाव पर 
खूलकर, 10286 रुपये के दिन क ेउच्च 
और 9623 रुपये के नीचले स्तर को 
छूकर, 1011 रुपये या 10.93 फीसदी 
की तेजी के संग 10264 रुपये प्रति बैरल 
हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल 
वायदा 1007 रुपये या 10.88 फीसदी 
की बढ़त के साथ 10263 रुपये प्रति 

बैरल के भाव पर कारोबार 
कर रहा था। इनके 

अलावा नैचुरल 
गैस अप्रैल 
वायदा सत्र 
के आरंभ में 
270 रुपये 
के भाव पर 
खू ल क र , 
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रुपये के 
दिन के उच्च 

और 267.4 
रुपये के नीचले 

स्तर को छूकर, 
265.4 रुपये के पिछले 

बंद के सामने 3.8 रुपये या 1.43 
फीसदी की मजबूती के साथ 269.2 
रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। 
जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 
3.6 रुपये या 1.36 फीसदी की बढ़त के 
साथ 269.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के 
भाव पर कारोबार कर रहा था।
कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 
1046 रुपये पर खूलकर, 60 पैसे या 
0.06 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 
1030 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर 
सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20553.33 
करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न 
अनुबंधों में 9225.73 करोड़ रुपये की 
खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा 
के वायदाओं में 1548.29 करोड़ रुपये, 
एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी 
के वायदाओं में 485.43 करोड़ रुपये, 
सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 
28.16 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-
मिनी के वायदाओं में 275.08 करोड़ 
रुपये का कारोबार हुआ।
इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और 
क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 
7208.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। 
जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-
मिनी के वायदाओं में 1564.85 करोड़ 
रुपये का कारोबार हुआ।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 
7715 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं 
में 47512 लोट, गोल्ड-गिनी के 
वायदाओं में 26883 लोट, गोल्ड-
पेटल के वायदाओं में 381123 लोट 
और गोल्ड-टने के वायदाओं में 52841 
लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के 
वायदाओं में 7300 लोट, चांदी-मिनी के 
वायदाओं में 20096 लोट और चांदी-

माइक्रो वायदाओं में 79524 लोट के 
स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं 
में 23357 लोट और नैचुरल गैस क े
वायदाओं में 35174 लोट के स्तर पर 
था।
इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल 
वायदा सत्र के आरंभ में 35822 पॉइंट 
पर खूलकर, 35940 के उच्च और 
35679 के नीचले स्तर को छूकर, 
1095 पॉइंट घटकर 35679 पॉइंट के 
स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड 
ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 
517.8 रुपये की बढ़त के साथ 1030.4 
रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 
270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल 
ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2 रुपये की 
बढ़त के साथ 15.25 रुपये हुआ।
सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 
279 रुपये की गिरावट के साथ 533 
रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 
300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
कॉल ऑप्शन प्रति किलो 562.5 रुपये 
की गिरावट के साथ 997.5 रुपये हुआ। 
तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक 

प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 
3.31 रुपये की गिरावट के साथ 15.07 
रुपये हुआ। जस्ता मई 342.5 रुपये की 
स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 
किलो 3.59 रुपये की गिरावट के साथ 
1.11 रुपये हुआ।
पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 
रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 
प्रति बैरल 292 रुपये की गिरावट के 
साथ 352.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल 
गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस 
का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 
रुपये की गिरावट के साथ 16.2 रुपये 
हुआ।
सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक 
प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 
193.5 रुपये की बढ़त के साथ 457.5 
रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 
150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
पुट ऑप्शन प्रति किलो 53 रुपये की 
बढ़त के साथ 599 रुपये हुआ। तांबा 
अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.41 रुपये की 
बढ़त के साथ 14.52 रुपये हुआ। जस्ता 
अप्रैल 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का 
पुट ऑप्शन प्रति किलो 26 पैसे के सुधार 
के साथ 5.25 रुपये हुआ।

सोना वायदा में 4503 रुपये और चांदी वायदा में 15784 रुपये की भारी गिरावटः क्रूड ऑयल वायदा 1011 रुपये तेज
8कमोडिटी 
वायदाओं में 

41081.71 करोड़ रुपये 
और कमोडिटी ऑप्शंस में 

114547.64 करोड़ रुपये का 
दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के 

वायदाओं में 29779.06 करोड़ 
रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन 

इंडेक्स बुलडेक्स फ य्ूचर्स 
35679 पॉइंट के स्तर 

पर

विशाखापत्तनम में एक प्रेम प्रसंग से 
शुरू हुई हत्या का एक भयावह मामला
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सूरत। Surat में आगामी लोकल 
गवर्नमेंट चुनाव-2026 की तैयारियां पूरी 
गति से चल रही हैं। State Election 
Commission द्वारा 1 अप्रैल 2026 
को चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला 
प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 
जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर Dr. 
Saurabh Pardhi के नेतृत्व में प्रशासन 
ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और 
निष्पक्ष बनाने के लिए सभी स्तरों पर तैयारी 
तेज कर दी है।
जिला प्रशासन ने मॉडल कोड ऑफ 
कंडक्ट को सख्ती से लागू करते हुए 
चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और 
कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान केंद्रों की 
व्यवस्था, मतदाता सूची प्रबंधन, ईवीएम 
और वीवीपैट संचालन, मतदान के दिन 
सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन, आचार 
संहिता के पालन, मतदान कर्मचारियों 
और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय जैसी 
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर विस्तृत 
जानकारी दी गई।
सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला 

पंचायत और तालुका पंचायतों के लिए 
चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियां पूरी 
कर ली गई हैं। आचार संहिता के पालन 
हेतु जिलेभर में टीमें सक्रिय कर दी गई 
हैं, ताकि चुनावी गतिविधियां शांतिपूर्ण और 
निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में 26 
अप्रैल 2026 को मतदान होगा, जबकि 
मतगणना 28 अप्रैल 2026 को निर्धारित 
है। चुनाव अधिसूचना 6 अप्रैल को जारी 
होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 
11 अप्रैल है, नामांकन पत्रों की जांच 13 
अप्रैल को होगी और आवश्यक होने पर 15 
अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 

पुनर्मतदान की प्रक्रिया 27 अप्रैल को 
संपन्न होगी।
जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार, सूरत 
महानगर पालिका के 30 वार्डों में कुल 
2,47,63,78 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके 
लिए 2,609 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 
सूरत जिला पंचायत की 36 सीटों और 11 
तालुका पंचायतों की कुल 204 सीटों के 
लिए 1,199 मतदान केंद्रों पर 92,43,20 
मतदाता पंजीकृत हैं।
नगर पालिकाओं की स्थिति देखें तो 
कडोदरा नगर पालिका में 20 मतदान 
केंद्रों पर 19,334 मतदाता, बारडोली नगर 
पालिका में 9 वार्डों के अंतर्गत 46 मतदान 

केंद्रों पर 41,669 मतदाता, मांडवी नगर 
पालिका में 6 वार्डों के लिए 14 मतदान 
केंद्रों पर 12,841 मतदाता और तरसाडी 
नगर पालिका में 7 वार्डों के लिए 21 
मतदान केंद्रों पर 18,554 मतदाता 
पंजीकृत हैं।
चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिला 
प्रशासन ने व्यापक और सुनियोजित 
तैयारियां की हैं। इसके साथ ही मतदाताओं 
को जागरूक करने के लिए विभिन्न 
गतिविधियां और अभियान आयोजित 
किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक 
लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी 
सुनिश्चित कर सकें। प्रशासन का लक्ष्य है 
कि हर मतदाता तक सही जानकारी पहुंचाई 
जाए और चुनाव में सहभागिता बढ़े, जिससे 
सूरत में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी 
और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।
सूरत जिला प्रशासन का यह प्रयास यह 
सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता 
बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का 
प्रयोग करें और स्थानीय निकायों का चुनाव 
लोकतंत्र के उच्चतम मानकों के अनुसार 
संपन्न हो।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
ने एक अहम और सामाजिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि 
पति अपने माता-पिता या अन्य पारिवारिक 
दायित्वों का हवाला देकर पत्नी और बच्चों 
के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पीछे नहीं 
हट सकता। यह निर्णय घरेलू कानून और 
पारिवारिक दायित्वों के संवैधानिक और 
वैधानिक अधिकारों को मजबूती देता है।
यह मामला एक रेलवे कर्मचारी की 
याचिका से जुड़ा था। पति ने इटावा फैमिली 
कोर्ट द्वारा पत्नी और नाबालिग पुत्र के लिए 
बढ़ाई गई भरण-पोषण राशि को चुनौती दी 
थी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए मासिक 
भरण-पोषण राशि 3,500 रुपये से बढ़ाकर 
8,000 रुपये और नाबालिग पुत्र के लिए 
1,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये 
निर्धारित किया था। याचिकाकर्ता ने उच्च 
न्यायालय में तर्क दिया कि वह रेलवे में 
ग्रुप-डी कर्मचारी है और उसकी मासिक 
आय लगभग 55,000 रुपये है, जिसमें 
उसे अपने माता-पिता और अविवाहित 
भाई-बहनों का खर्च भी उठाना पड़ता 
है। इस आधार पर उसने दावा किया कि 
उसकी वित्तीय स्थिति पर दबाव है और 
इसलिए वह बढ़ी हुई भरण-पोषण राशि का 

भुगतान करने में असमर्थ है।
हालांकि, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की 
एकल पीठ ने इस दलील को पूरी तरह 
खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया 
कि पति का प्राथमिक वैधानिक दायित्व 
अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण 
का है। अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों 
को आधार बनाकर इससे बचना कानून 
के अनुसार संभव नहीं है। अदालत ने 
कहा कि पति की आय भरण-पोषण की 
जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त है और 
सामाजिक और कानूनी दृष्टि से यह उसका 
प्रथम दायित्व है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि 
भरण-पोषण से जुड़े कानून सामाजिक 

कल्याण की दृष्टि से बनाए 
गए हैं। इसका उद्देश्य पत्नी 
को सम्मानजनक जीवन 
प्रदान करना है और यह 
सुनिश्चित करना है कि 
उसकी आवश्यकताएं पति 
की आय के अनुरूप पूरी 
हो सकें। फैमिली कोर्ट द्वारा 
पारित आदेश में पति की 
आय, सामाजिक स्थिति 
और पत्नी व बच्चे की 
आवश्यकताओं को ध्यान में 

रखते हुए संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय 
लिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया 
कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, 
इसलिए याचिका को खारिज करते हुए 
फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित भरण-पोषण 
राशि को यथावत रखा गया।
इस फैसले से यह संदेश जाता है कि विवाह 
संबंध केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं 
होते, बल्कि इसमें कानूनी दायित्व और 
सामाजिक जिम्मेदारियां भी शामिल होती 
हैं। पति अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला 
देते हुए पत्नी और बच्चों की जरूरतों की 
अनदेखी नहीं कर सकता। अदालत का 
यह निर्णय भारतीय समाज में पारिवारिक 

कानून के मूल सिद्धांतों—समानता, 
जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय—को 
मजबूत करता है।
विशेष रूप से यह निर्णय यह सुनिश्चित 
करता है कि पत्नी को वित्तीय सुरक्षा और 
सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिले, 
जबकि बच्चे अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार उचित देखभाल और पोषण प्राप्त 
करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि भरण-
पोषण का दायित्व केवल एक कानूनी 
बाध्यता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक 
जिम्मेदारी भी है। इसे नजरअंदाज करना न 
केवल पत्नी और बच्चों के अधिकारों का 
उल्लंघन है, बल्कि समाज के मूल्य और 
परिवार की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
डाल सकता है।
इस प्रकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह 
फैसला घरेलू कानून में पति की जिम्मेदारी 
को प्राथमिकता देने और पारिवारिक 
कल्याण के सिद्धांतों को मजबूती देने 
वाला महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। 
यह निर्णय अन्य मामलों में भी मार्गदर्शन 
का काम करेगा, जहां पति अपनी वित्तीय 
स्थिति या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों 
का हवाला देकर भरण-पोषण से बचने का 
प्रयास करते हैं।

संपूर्ण वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रत्यक्ष 
कर संग्रह के मामले में केंद्र सरकार ने 
अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करते हुए 
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस दौरान 
कुल कर वसूली संशोधित अनुमान से 
अधिक रही और सरकार के निर्धारित 
लक्ष्य 15.52 लाख करोड़ रुपये को 
भी पार कर लिया। यह उपलब्धि कर 
प्रशासन की दक्षता और व्यापक आर्थिक 
गतिविधियों में निरंतर सुधार का प्रमाण 
है। इस वित्त वर्ष में कस्टम ड्यूटी, 
उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर 
(जीएसटी) से होने वाली आय में 
संतोषजनक वृद्धि हुई, जिससे खजाने में 
अतिरिक्त धनराशि का प्रवाह सुनिश्चित 
हुआ।
कस्टम ड्यूटी से 102 प्रतिशत और 
उत्पाद शुल्क से 101 प्रतिशत वसूली 
हुई, जबकि केंद्रीय जीएसटी संग्रह 
100.8 प्रतिशत रहा। कुल मिलाकर 
जीएसटी और गैर-जीएसटी मदों से 
101.2 प्रतिशत संग्रह दर्ज किया गया। 
यह आंकड़ा दर्शाता है कि कर प्रशासन ने 
अपने प्रयासों में तेजी लाकर करदाताओं 
के अनुपालन को सुनिश्चित किया और 

आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के अवसरों 
को प्रभावी रूप से भुनाया। विशेषज्ञों के 
अनुसार, उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक 
उत्पादन और डिजिटल लेन-देन में वृद्धि 
ने भी इस संग्रह में अहम योगदान दिया।
हालांकि, हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी 
सेस के तहत वसूली अपेक्षा से कम रही। 
पान मसाला उत्पादकों पर लगाए गए 
इस सेस से सरकार ने 2,330 करोड़ 
रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 
वास्तविक वसूली केवल 63 प्रतिशत 

ही रही। अधिकारियों ने इस कमी को 
प्रारंभिक चरण में लागू होने वाले सेस 
और जीएसटी के अतिरिक्त होने से 
जोड़कर देखा। इसके बावजूद सरकार 
ने अगले चरण के लिए इस सेस से 
14,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य 
निर्धारित किया है। इसके लिए विशेष 
अभियान चलाए जा रहे हैं और डिजिटल 
अनुपालन को प्रभावी बनाने की कोशिशें 
तेज की जा रही हैं।
सरकार की योजना है कि कर संग्रह की 

प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाए, नए 
स्रोतों से राजस्व जुटाने के उपाय किए 
जाएं और डिजिटल अनुपालन को और 
मजबूती दी जाए। विशेषज्ञों का मानना 
है कि अप्रत्यक्ष करों में इस वित्त वर्ष 
में हुई वृद्धि सरकार की वित्तीय नीतियों, 
जीएसटी नेटवर्क के व्यापक विस्तार 
और करदाताओं की बेहतर भागीदारी का 
परिणाम है। साथ ही, यह संकेत भी है 
कि अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है और 
सरकार के प्रयासों से वित्तीय स्थिरता को 
बल मिला है।
वास्तव में, 15.52 लाख करोड़ रुपये 
का अप्रत्यक्ष कर संग्रह न केवल लक्ष्य 
से अधिक रहा, बल्कि यह भारत की कर 
प्रशासन प्रणाली की दक्षता और वित्तीय 
योजना की मजबूती का भी प्रमाण है। 
अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे 
डिजिटल अनुपालन और करदाताओं की 
रिपोर्टिंग प्रणाली मजबूत होगी, कर संग्रह 
की दर और बेहतर होगी। इस उपलब्धि 
ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 
के लिए एक सकारात्मक संकेत दिया है 
और आने वाले वर्षों में कर संग्रह में और 
सुधार की संभावना उजागर की है।
भारत में अप्रत्यक्ष कर संग्रह की यह 

उपलब्धि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद 
महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह दर्शाती है 
कि कर प्रशासन और सरकारी योजनाओं 
में लगातार सुधार किए जाने के बावजूद, 
करदाताओं की भागीदारी और कर संग्रह 
प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही 
है। साथ ही, सरकार की योजनाओं के 
अनुरूप नए स्रोतों से राजस्व जुटाने की 
दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 
विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया 
आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था 
को और मजबूती देने में अहम भूमिका 
निभाएगी और वित्तीय वर्ष 2026-27 
के लिए भी सकारात्मक आधार तैयार 
करेगी।
इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 का 
अप्रत्यक्ष कर संग्रह न केवल लक्ष्य से 
अधिक रहा, बल्कि यह कर प्रशासन 
की कार्यकुशलता, आर्थिक गतिविधियों 
की मजबूती और वित्तीय योजनाओं के 
प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट संकेत 
भी देता है। यह उपलब्धि सरकार को 
आगामी वर्षों में कर संग्रह में और सुधार 
करने और डिजिटल अनुपालन को और 
सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती 
है।

भारतीय कला जगत में एक ऐसा 
ऐतिहासिक क्षण सामने आया है, 
जिसने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा ह ै
बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत 
की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नई 
ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। महान 
चित्रकार Raja Ravi Varma 
की कालजयी कृति ‘यशोदा और 
कृष्ण’ 167.2 करोड़ रुपये की 
अभूतपूर्व कीमत पर नीलाम हुई 
है। यह नीलामी मुंबई में आयोजित 
Saffronart के मंच पर हुई, जहां 
महज सात मिनट के भीतर इस पेंटिंग 
ने भारतीय कला बाजार का इतिहास 
बदल दिया। यह केवल एक पेंटिंग 
की बिक्री नहीं थी, बल्कि भारतीय 
परंपरा, भावनाओं और आस्था की 
उस विरासत का सम्मान था, जिसे 
सदियों से संजोकर रखा गया है।
इस उपलब्धि ने उस रिकॉर्ड को भी 

पीछे छोड़ दिया, जो अब तक M 
F Husain की प्रसिद्ध कृति ‘ग्राम 
यात्रा’ के नाम था, जो 118 करोड़ 
रुपये में बिकी थी। लेकिन ‘यशोदा 
और कृष्ण’ की यह कीमत केवल एक 
आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह 
इस बात का प्रमाण है कि भारतीय 
कला अब केवल संग्रहालयों तक 
सीमित नहीं रही, बल्कि वह वैश्विक 
निवेश और सांस्कृतिक पहचान का 
महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
इस ऐतिहासिक पेंटिंग को Cyrus 
S Poonawalla ने खरीदा है, जो 
Serum Institute of India 
के संस्थापक हैं। उन्होंने इसे अपने 
निजी संग्रह का हिस्सा बनाने के 
साथ-साथ एक ‘राष्ट्रीय धरोहर’ के 
रूप में देखा है। उनकी यह सोच 
अपने आप में उल्लेखनीय है, क्योंकि 
उन्होंने यह भी कहा कि इस कतृि 

को समय-समय पर आम जनता के 
लिए प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि 
हर व्यक्ति इस अमूल्य विरासत का 
अनुभव कर सके। यह कदम कला 
को केवल अमीरों तक सीमित रखने 
की धारणा को तोड़ता है और उसे 
समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की 
दिशा में एक सकारात्मक प्रयास 
माना जा रहा है।
‘यशोदा और कृष्ण’ केवल एक 
पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय 
संस्कृति के उस भावनात्मक पक्ष को 
दर्शाती है, जो मां और बच्चे के संबंध 
में सबसे पवित्र रूप में दिखाई देता 
है। 1890 के दशक में बनाई गई यह 
कृति भागवत पुराण के एक प्रसंग को 
चित्रित करती है, जिसमें मां यशोदा 
और बाल कृष्ण के बीच का स्नेह, 
ममता और दिव्यता अत्यंत जीवंत 
रूप में सामने आती है। इस चित्र में 

कृष्ण केवल एक देवता के रूप में 
नहीं, बल्कि एक मासूम बालक के 
रूप में नजर आते हैं, जो अपनी मां 
की गोद में सुरक्षित और स्नेह से भरे 
हुए हैं।
राजा रवि वर्मा की कला की सबसे 
बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने 
भारतीय पौराणिक कथाओं को 
यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया। 
उन्होंने देवी-देवताओं को एक 
मानवीय रूप दिया, जिससे आम 
लोग उनसे जुड़ सके। ‘यशोदा 
और कृष्ण’ इस शैली का उत्कृष्ट 
उदाहरण है, जहां भावनाओं की 
गहराई और तकनीकी उत्कृष्टता 
का अद्भुत संगम देखने को मिलता 
है। प्रकाश और छाया का संतुलन, 
रंगों का सूक्ष्म उपयोग और चेहरे की 
अभिव्यक्तियां इस पेंटिंग को जीवंत 
बना देती हैं।

कला विशेषज्ञों का मानना है कि यह 
पेंटिंग भारतीय कला की ‘मोनालिसा’ 
के समान है, क्योंकि इसमें भावनाओं 
की गहराई और रहस्यात्मकता 
दोनों मौजूद हैं। यह केवल एक 
दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है, 
जिसे देखने वाला व्यक्ति खुद को 
उस भावनात्मक दुनिया का हिस्सा 
महसूस करता है।
इस नीलामी ने यह भी संकेत दिया है 
कि भारतीय कला बाजार अब तेजी से 
विकसित हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। 
पहले जहां भारतीय कलाकृतियों को 
सीमित दायरे में आंका जाता था, 
वहीं अब वे करोड़ों की कीमत पर 
बिक रही हैं और वैश्विक निवेशकों 
का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। यह 
बदलाव न केवल कलाकारों के लिए, 
बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक गौरव 

के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक 
व्यापारिक उपलब्धि के रूप में 
देखना उचित नहीं होगा। यह 
उस भावनात्मक और सांस्कृतिक 
विरासत की पुनर्स्थापना है, जो 
भारतीय समाज की आत्मा में बसती 
है। ‘यशोदा और कृष्ण’ की यह 
ऐतिहासिक बिक्री यह साबित करती 
है कि कला केवल दीवारों पर टंगी 
हुई तस्वीर नहीं होती, बल्कि वह एक 
जीवंत परंपरा होती है, जो समय के 
साथ और भी अधिक मूल्यवान होती 
जाती है। यह घटना आने वाले समय 
में भारतीय कला क े लिए एक नई 
दिशा तय कर सकती है और दुनिया 
को यह संदेश देती है कि भारत की 
सांस्कृतिक धरोहर आज भी उतनी 
ही समृद्ध और प्रासंगिक है, जितनी 
सदियों पहले थी।

जगदलपरु। धरमपरुा क्रीड़ा परिसर में जारी 
खलेो इडंिया ट्राइबल गमे्स के एथलेटिक्स 
मुकाबलों में तीसर े दिन जबरदस्त प्रतिस्पर्धा 
दखेने को मिली, जहां दशे के विभिन्न राज्यों 
स ेआए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी परूी 
ताकत झोंक दी। ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं 
में खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर नजर आया 
और हर इवेंट में पदक के लिए कड़ा सघंर्ष 
दखेने को मिला। जैस-ेजैस ेप्रतियोगिता आगे 
बढ़ रही ह,ै वैसे-वैस े मुकाबले और अधिक 
रोमांचक होत ेजा रह ेहैं, जिसस ेदर्शकों का 
उत्साह भी लगातार बढ़ रहा ह।ै
इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ओडिशा ने एक 
बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करत े हएु 
पदक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा ह।ै 
अब तक ओडिशा के खिलाड़ियों ने शानदार 
प्रदर्शन करत ेहएु 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 
कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। ओडिशा की 
इस निरतंर सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि उसके खिलाड़ी न केवल तकनीकी रूप 
स ेमजबतू हैं, बल्कि मानसिक रूप स ेभी परूी 
तरह तयैार होकर मैदान में उतर रह ेहैं।
झारखडं की टीम भी पीछे नहीं रही और 5 

स्वर्ण पदकों के साथ दसूर ेस्थान पर मजबतूी 
स ेकायम ह।ै झारखडं के खिलाड़ियों ने कई 
इवेंट्स में बहेतरीन प्रदर्शन करत ेहएु ओडिशा 
को कड़ी टक्कर दी ह,ै जिसस ेप्रतियोगिता में 
सतंलुन बना हआु ह।ै वहीं गजुरात ने 3 स्वर्ण 
सहित कुल 9 पदकों के साथ तीसर े स्थान 
पर कब्जा जमाया हआु ह।ै कर्नाटक भी समान 
स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में प्रतिस्पर्धा 
बनाए हएु ह,ै जिसस ेशीर्ष स्थानों की दौड़ और 
दिलचस्प हो गई ह।ै
मेजबान छत्तीसगढ़ के लिए तीसरा दिन 
सतंलुित प्रदर्शन लकेर आया। स्थानीय 

खिलाड़ियों ने दर्शकों की मौजूदगी 
में बहेतर प्रदर्शन करने की 
कोशिश की और टीम ने 1 स्वर्ण 
तथा 3 रजत पदक हासिल किए। 
इस प्रदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ 
पदक तालिका में पांचवें स्थान 
पर पहुचं गया ह।ै घरलूे मैदान 
का दबाव और समर्थन दोनों ही 
खिलाड़ियों के प्रदर्शन में झलकते 
दिखाई दिए।
अन्य राज्यों की बात करें तो 

महाराष्ट्र ने 1 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक 
जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ह।ै असम 
ने भी 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों के साथ 
तालिका में अपनी स्थिति बनाए रखी ह।ै वहीं 
केरल और मध्य प्रदेश ने अब तक रजत और 
कांस्य पदक तो जीत ेहैं, लकेिन स्वर्ण पदक 
हासिल करने में अभी सफलता नहीं मिली 
ह,ै जिसस े आने वाले मुकाबलों में उनके 
खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव रहगेा।
तीसर ेदिन कुल 24 स्वर्ण, 24 रजत और 24 
कांस्य पदकों का वितरण हआु, जो यह दर्शाता 
ह ैकि प्रतियोगिता का स्तर कितना व्यापक और 

प्रतिस्पर्धी ह।ै हर इवेंट में खिलाड़ियों के बीच 
कड़ा सघंर्ष दखेने को मिल रहा है, जिससे 
यह आयोजन केवल एक खले प्रतियोगिता 
नहीं, बल्कि प्रतिभा और समर्पण का उत्सव 
बन गया ह।ै
अब प्रतियोगिता अपन ेअतंिम चरण की ओर 
बढ़ रही ह,ै जहां हर राज्य अपनी स्थिति 
मजबतू करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। 
पदक तालिका में अभी भी बदलाव की पूरी 
सभंावना बनी हईु है, क्योंकि आन े वाले 
मुकाबल ेनिर्णायक साबित हो सकते हैं। ऐसे 
में यह दखेना बहेद दिलचस्प होगा कि क्या 
ओडिशा अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या 
झारखडं और अन्य राज्य अतंिम समय में 
बाजी पलट देंग।े खलेो इडंिया ट्राइबल गेम्स न 
केवल खले प्रतिभाओं को मचं प्रदान कर रहा 
ह,ै बल्कि दशे के दरू-दराज के आदिवासी क्षेत्रों 
स ेनिकलने वाले खिलाड़ियों को पहचान और 
अवसर भी द ेरहा ह।ै इस मचं के जरिए कई 
नए चहेर ेउभरकर सामन ेआ रहे हैं, जो भविष्य 
में राष्ट्रीय और अतंरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का 
प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यही इस आयोजन 
की सबसे बड़ी सफलता भी मानी जा रही है।

जौनपरु। उत्तर प्रदशे माध्यमिक शिक्षा परिषद 
की बोर्ड परीक्षाओं के मलू्यांकन कार्य के दौरान 
जलपान मद में कथित वित्तीय अनियमितताओं 
को लकेर जिल ेमें प्रशासनिक स्तर पर हलचल 
तजे हो गई है। शिक्षकों के सगंठन द्वारा उठाए 
गए गभंीर आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने 
मामल ेको प्राथमिकता स ेलतेे हएु औपचारिक 
जाचं प्रक्रिया शरुू कर दी ह।ै इस घटनाक्रम ने 
न केवल शिक्षा विभाग में पारदर्शिता पर सवाल 
खड़े किए हैं, बल्कि सरकारी खर्चों की निगरानी 
व्यवस्था को भी कठघर ेमें ला खड़ा किया है। 
मामल ेकी गभंीरता को दखेते हएु जिलाधिकारी 
डॉ. दिनेश चंद्र न े त्वरित कार्रवाई करत े हएु 
मखु्य कोषाधिकारी को जाचं की जिम्मेदारी 
सौंप दी है। इसके साथ ही समानांतर रूप से 
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) डॉ. 
राकेश कुमार ने परिषद स्तर से मिल ेनिर्देशों के 
अनपुालन में तीन सदस्यीय जाचं समिति का 
गठन किया है। इस समिति में एडीआईओएस 
राजशे कुमार यादव, अभिषके कुमार सिहं 
और वित्त एव ं लखेा स े जडु़े एक अधिकारी 
को शामिल किया गया ह,ै ताकि जाचं प्रक्रिया 
निष्पक्ष और तकनीकी रूप स ेसटीक ढंग से 

परूी की जा सके।
जाचं टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह 
सीमित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर।े 
इसके तहत जिल ेके सभी मूल्यांकन केंद्रों से 
विस्तृत जानकारी तलब की गई ह।ै उपनियतं्रकों 
स े परीक्षकों की तिथिवार उपस्थिति, जलपान 
और पेयजल की दनैिक व्यवस्था, तथा उसस 
सबंधंित व्यय का परूा विवरण मागंा गया ह।ै 
इस प्रक्रिया के जरिए यह स्पष्ट करने का प्रयास 
किया जा रहा ह ैकि वास्तविक खर्च और कागजी 
आकंड़ों में कितना अतंर ह ैऔर कहीं किसी 
स्तर पर वित्तीय अनियमितता तो नहीं हईु।

इस परू ेप्रकरण की पृष्ठभमूि 30 
मार्च को सामन े आई शिकायत 
स े जडु़ी ह,ै जब माध्यमिक 
शिक्षक सघं (ठकुराई गटु) ने 
जिलाधिकारी को लिखित रूप 
स ेअवगत कराया कि मलू्यांकन 
केंद्रों पर जलपान और पयेजल 
की व्यवस्था के नाम पर लगभग 
12 लाख रुपय ेकी अनियमितता 
हईु ह।ै आरोप यह भी ह ैकि कई 
केंद्रों पर वास्तविक खर्च कम 
हआु, लकेिन कागजों में अधिक 

राशि दर्शाई गई। इस शिकायत के बाद प्रशासन 
हरकत में आया और परू ेमामल ेकी तह तक 
जान ेका निर्णय लिया गया। डीआईओएस डॉ. 
राकेश कुमार ने स्पष्ट रूप स ेकहा ह ैकि शासन 
द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल ल्ंघन किसी भी 
स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंन ेयह भी 
कहा कि यदि जांच में आरोपों की पषु्टि होती 
ह,ै तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के 
खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 
उन्होंन ेयह सनुिश् चित करन ेपर जोर दिया कि 
जाचं प्रक्रिया परूी तरह पारदर्शी और समयबद्ध 

हो, ताकि दोषियों को जल्द चिन्हित किया जा 
सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पनुरावृत्ति 
न हो।
यह मामला केवल एक जिल े तक सीमित 
नहीं ह,ै बल्कि यह परू े सिस्टम के लिए एक 
चतेावनी के रूप में दखेा जा रहा ह।ै शिक्षा जैसे 
सवंदेनशील क्षेत्र में यदि बजट के उपयोग में 
अनियमितता सामन ेआती ह,ै तो यह न केवल 
सरकारी ससंाधनों के दरुुपयोग का मामला 
बनता ह,ै बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता पर 
भी सवाल खड़े करता ह।ै इसलिए प्रशासन इस 
मामल ेमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने 
के मडू में नहीं ह।ै
जौनपरु में शुरू हईु यह जाचं अब एक महत्वपरू्ण 
उदाहरण बन सकती ह,ै जहा ंपारदर्शिता और 
जवाबदहेी को प्राथमिकता दते े हएु सरकारी 
खर्चों की गहन समीक्षा की जा रही ह।ै आने 
वाल ेदिनों में जाचं रिपोर्ट के निष्कर्ष यह तय 
करेंग ेकि आरोपों में कितनी सच्चाई ह ैऔर किन 
स्तरों पर सधुार की आवश्यकता ह।ै फिलहाल, 
जिल ेमें इस मामले को लकेर चर्चाओं का दौर 
जारी ह ैऔर सभी की नजरें जांच के परिणाम 
पर टिकी हईु हैं।

नई दिल ल्ी। वशै् विक स्तर पर बढ़त ेभ-ूराजनीतिक 
तनाव और आपरू्ति श्रृंखला में लगातार आ रही 
बाधाओं के बीच केंद्र सरकार न ेएक महत्वपरू्ण 
और त्वरित निर्णय लते ेहएु पटे्रोकेमिकल उत्पादों 
के आयात पर लगन ेवाले परू्ण सीमा शलु्क को 
अस्थायी रूप स ेमाफ कर दिया ह।ै यह राहत 30 
जून तक प्रभावी रहगेी और इसका सीधा उद्देश्य 
घरेल ूउद्योगों को कच्चे माल की कमी और बढ़ती 
लागत के दबाव से बचाना ह।ै
वित्त मंत्रालय के इस फैसल ेको ऐस ेसमय में 
लाग ूकिया गया ह,ै जब पश् चिम एशिया में बढ़ते 
तनाव के कारण वशै् विक बाजारों में अस्थिरता 
दखेी जा रही ह।ै समदु्री आपूर्ति मार्गों पर दबाव 
और कच्चे तले की कीमतों में उतार-चढ़ाव का 
असर सीधे तौर पर पटे्रोकेमिकल सके्टर पर पड़ 
रहा ह।ै भारत जैसे आयात-निर्भर दशे के लिए 
यह स्थिति चुनौतीपरू्ण हो सकती थी, लकेिन 
सरकार के इस कदम न े उद्योगों को तत्काल 
राहत प्रदान करन ेका रास्ता खोल दिया ह।ै
सरकार का मानना ह ै कि पटे्रोकेमिकल उत्पाद 
आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि 
इनका उपयोग प ल्ास्टिक, पैकेजिगं, टेक्सटाइल, 
फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और ऑटोमोबाइल 
कंपोनेंट जैसे अनके क्षेत्रों में होता ह।ै यदि इन 
कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं या आपरू्ति बाधित 
होती ह,ै तो इसका सीधा असर उत्पादन लागत 
और अतंतः उपभोक्ता कीमतों पर पड़ता ह।ै इसी 
को ध्यान में रखत ेहएु सरकार ने यह निर्णय 
लिया ह,ै ताकि बाजार में सतंलुन बना रह ेऔर 

महगंाई पर नियतं्रण रखा जा सके।
इस अस्थायी छूट के तहत जिन प्रमखु रसायनों 
को शामिल किया गया ह,ै उनमें मथेनॉल, 
एनहाइड्रस अमोनिया, टॉलइुन, स्टाइरीन, 
डाइक ल्ोरोमिथने (मथेिलीन क ल्ोराइड), 
विनाइल क ल्ोराइड मोनोमर, पॉलीब्यूटाडाइन, 
स्टाइरीन-ब्यूटाडाइन और अनसैचुरेटेड 
पॉलिएस्टर रेजिन जैसे महत्वपरू्ण उत्पाद शामिल 
हैं। य ेसभी ऐसे ‘फीडस्टॉक’ और ‘इंटरमीडिएट’ 
हैं, जिन पर कई डाउनस्ट्रीम उद्योग निर्भर रहते 
हैं। इन पर ड्यूटी हटन ेस ेन केवल आयात सस्ता 
होगा, बल्कि उत्पादन लागत में भी उल ल्ेखनीय 
कमी आएगी।
इस निर्णय का व्यापक असर दखेन ेको मिल 
सकता ह।ै प ल्ास्टिक और पकेैजिगं उद्योग में 
लागत घटन ेस ेरोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों 
पर नियतं्रण सभंव होगा। टेक्सटाइल और फार्मा 
क्षेत्र को भी इसस ेराहत मिलगेी, क्योंकि य ेदोनों 
क्षेत्र बड़ी मात्रा में रसायनों पर निर्भर करत ेहैं। 
ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सके्टर में भी 
कंपोनेंट्स की लागत कम होन ेकी उम्मीद ह,ै 
जिसस े इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता 
बढ़ेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परूी 
तरह स ेअस्थायी और लक्षित ह।ै इसका उद्देश्य 
बाजार में अस्थिरता को कम करना और उद्योगों 
को सकंट की स्थिति में सहारा दनेा ह।ै जैस ेही 
वशै् विक आपरू्ति स्थिति सामान्य होगी, इस तरह 
की छूट की समीक्षा की जाएगी। यह नीति इस 

बात का सकेंत भी दतेी है कि सरकार परिस्थितियों 
के अनसुार त्वरित और व्यावहारिक निर्णय लनेे 
के लिए तयैार ह।ै
इसस ेपहल ेभी सरकार न े अंतरराष्ट्रीय बाजार 
में कच्चे तले की कीमतों में उछाल के प्रभाव 
को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 
उत्पाद शलु्क में कटौती की थी। साथ ही, डीजल 
और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 
निर्यात शलु्क लगाकर यह सनुिश् चित किया गया 
था कि घरेल ूबाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। 
इन कदमों का उद्देश्य भी यही था कि वैश् विक 
अस्थिरता का असर आम उपभोक्ता और उद्योगों 
पर कम से कम पड़े।
विशषेज्ञों का मानना है कि पश् चिम एशिया में 
जारी तनाव का प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक 
सीमित नहीं ह,ै बल्कि यह रसायन, उर्वरक 
और अन्य औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति को भी 
प्रभावित कर सकता है। समदु्री मार्गों में व्यवधान 
आन ेस ेशिपिगं लागत बढ़ती है और डिलीवरी 
में दरेी होती ह,ै जिसस े उद्योगों की उत्पादन 
क्षमता पर असर पड़ता है। ऐस ेमें सरकार द्वारा 
पटे्रोकेमिकल आयात पर ड्यूटी माफ करना एक 
रणनीतिक कदम ह,ै जो औद्योगिक उत्पादन को 
बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सनुिश् चित 
करन ेमें मदद करेगा।
इस फैसल ेस ेयह भी स्पष्ट होता है कि सरकार 
न केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान 
कर रही है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सतंलुन 
बनाए रखन ेपर भी ध्यान द ेरही है। 

सूरत में लोकल गवर्नमेंट चुनाव-2026 की तैयारियां 
पूरी गति से, 26 अप्रैल को मतदान निर्धारित

वित्त वर्ष 2025-26: अप्रत्यक्ष कर संग्रह में केंद्र सरकार का 
बेहतर प्रदर्शन, खजाने में आया 15.52 लाख करोड़ रुपये

वैश्विक संकट के बीच उद्योगों को राहत 
पेट्रोकेमिकल आयात पर 30 जून तक ड्यूटी माफ

एथलेटिक्स में ओडिशा का दबदबा, खेलो 
इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदकों की रोमांचक जंग

जौनपुर में मूल्यांकन बजट पर उठे सवाल 
जलपान मद में गड़बड़ी की जांच तेज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पति माता-पिता का हवाला 
देकर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता

जब कला बनी विरासत की आवाज: ‘यशोदा और कृष्ण’ ने 167 करोड़ में रच दिया भारतीय इतिहास


